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१५. समाज कन्याण झौर पूनवास * * 


अध्याय १ 
सामान्य परिचय 


प्रइन--मो्े तोर पर पहलो पंचदर्घाय योजना श्रौर दूसरी पद्रवर्षोय 
पीजना में कया श्रन्तर हे ? 


उत्तर--पहली पच्वर्षीय याजना में देश के भावी समृद्धि की नींव 
रुसी गई थो । तब हमारे साधन सीमित थे, इसलिए लट्ष्य बहुत ऊचे नहीं 
रुखे गए थे । उस समय गार्वों में कृषि और अन्य विवास कार्यतम, रेलके 
प्रणावी का पुनर्स्यापन, शरणाथियो को बसाने की समस्याए झादि ही प्रधान 
भी । अत: उन्हीं बी शोर ग्रिगेप ध्यान दिया गया था । 

दूसरी पंचवर्षीय योजना देश के विकास के लिए आरम्भ किए गए 
प्रयत्ना की ही दूसरी कडी है । पंदी योजना की ग्पेक्षा दूसरी सोजना पर 
धुगने से भी ज्यादा खर्च विद्या जाएगा, इसलिए विवास भी पहले की प्रपक्षा 
वही प्रधिक तेजी से होगा । इसके अतिरिब्त, दूसरी वाजना मै ध्रृपि के 
स्थान पर झद्योगो, साना और परिवहन पर अधिक जोर दिया गया है । 
पहली योजना मे इत कामों पर दुल धन का तिहाई भाग खर्च किया गया 
था परन्तु भ्त्र लगभग आधी धनराशि इन्हों के लिए निर्धारित वर दी गई 
है। पहली योजना मे राष्ट्रीय आय में १० प्रतिश्नत तक की पृद्धि करने 


व लक्ष्य रखा गया था, परन्तु दूसरी योजना में यह लक्ष्य २५ प्रेतिशत्त 
रखा गया हूँ १ 


है. 


प्रइन--कहा जाता है कि दूसरी योजना का लक्ष्य समाजवादी समाज 
का निर्माण करना हैं। कल्याणकारी राज्य श्रौर समाजवादी समाज में 
क्या प्रन्तर है ? 


उत्तर--जीविका के समान भ्वसर, सामाजिक न्याय, काम करने 
और निर्वाह याग्य मजूरी पाने वा अधिकार आदि बाता के आधार पर देश 
मं झाधिक और सामाजिक व्यवस्था कायम करना ही हमारे सविधात का 
उहृग्य है । ये सभी आदश कल्याणकारी राज्य को धारणा के ग्रग हैँ ! 
समाजवादी समाज वास्तव में इसी वात का कहने का दूसरा और श्रधिक 
सही तरीका है । इसका अर्थ यही है कि देश की प्र्थ-ध्यवस्था में ध्यक्तियत 
लाभ के स्थान पर पूरे समाज वा लाभ हो। दूसर द्वब्दो मे, जहा योजना का 
लक्ष्य देश के उत्पादन में वृद्धि करना है वहा उसका प्रयास यह भी है कि जा 
धन बढ़े वह झ्रमीरा की जेवों में ही न जाकर समाज क निर्धन और हतभाग 
लागा के जीवन का ऊचा उठाने में लग सत्रे 


प्रश्न--दूसरी पचवर्षोय योजना के उद्देश्य क्या हे ? 


उत्तर--सक्षेप में दूसरी योजना! के उद्देश्य निम्नलिसित है 
(क) तोब्र गति में ग्रोद्योगोवरण क रवा जिसस राष्ट्र की सम्पत्ति 
में वृद्धि हो सके, 
(ख) राष्ट्र को आय में वृद्धि करता जिसस जनेन्साधारण का 
जीवन स्तर ऊचा उठ सके 
(ग) रोजगार के अवसरो में व्यापत्र विस्तार करना, और 
(घ) झ्राय और सम्पत्ति के असमान वटवारे का वम करना । 
स्पष्ट है कि दूसरे भर तीसरे उद्देश्य पहले उद्देश्य के ही परिणाम हैं । 
यदि देश का औद्योगिक उत्पादन वढेया ता स्वत ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि 
हागी और रोजगार के भ्रधिक अवसर उपलब्ध हागे । आय झौर सम्पत्ति 


है. 


के असमान बटवारे वो) कम “क र-देने से वढे हुए उत्पादन से जो लाभ 
होगा, उसका उपयोग जन-साधारण का जीवन स्तर ऊचा उठाने में किया 
जाएगा । 


प्रन्‍न---श्राय और सम्पत्ति कौ विषमत्ता को दूर करने के लिए कोन- 
से कदम उठाए जाएगें ? 


उत्तर--मम्पत्ति को कुछ लोगो के हाथो में ही जाने से रोकने के लिए 
योजना में जा मुख्य प्रस्ताव रखे गए है, वे इस प्रवार है 

(क) उद्योगों के सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक जार दिया गया है 4 

« ौईस उद्देश्य को पूरा करने के लिए १६४८ के ग्रौद्योगिक 
नीति प्रस्ताव में कुछ सुधार कर दिए गाए हैं । 

(ख) योजना में क्पि वी पैदावार, हाट-व्यवस्था, ऋण-व्यवस्था 
ग्रौर छोटे उद्योगा के उत्पादन के लिए सहनारिता का बटावा 
देने की गिफारिश की गई हे । 

(ग्र) नण कर, जसे प्राय के वजाय खच के आावार पर कर, सम्पत्ति 
पर वापिक कर आदि कुछ तरीके घद क विपम बटवारे का 
एक निरिचत अवधि में कम करने के लिए कम में लाए 
जाएगे । 
पहली योजना में निजी क्षेत्र पर राज्य के अधिक नियनन्‍्तनण 
के लिए जा कदम उठाए गए थे--जैसे जमीदारी उन्मूलन 
मेनेजिय एजेल्सी प्रणाली में खुआर, क्म्पती अधिनियम से 
सश्ोषन और इम्पीरियल बैक ग्राफ इढ्िया का राष्ट्रोयक्षरण 
करना झादि--उनकी प्रशसा हुई है झोौर ग्राज्मा है कि दूसरी 
याजना में इस दिशा में और भी ग्रधिव' वाम होगा । 

इसके अ्रतिरिकत उपर्युक्त्र उद्देश्य से जनवरी १६५६ में जोवन बीम 
का राष्ट्रोयक्रण कर दिया गया । 


(घ 


है; 


प्रन्‍न--भारत में बेरोजगारों को क्‍या स्थिति हैं ? 


उत्तर--योजना के ग्रारम्भ में अनुमान लगाया गया था कि भारत मे 
लगभग ५० साख भोग वेरोजगाट हैं। और यह मानते हुए वि काम 
करने वालो की सचछ्या में अति वर्ष २० लाख की वृद्धि हो रही है, 
ऐसा भ्रत्तीत्र होता है वि १६६०-६१ सक करीब १ क्रोंड ५० लाख लोग 
ऐसे हू जिन्हे पूरे समय के रोजगार की जरूरत होगी । इसके अ्रतिरितत 
शहरों और देहातो दोतो क्षेत्रो में कूपि कार्यों और घरेलू धयो में लोगी का 
थोडी-बहूत मात्रा मे काम मिलता रहता है । 


प्रश्व--शहरो प्रोर देहाती क्षेत्रों में जो बेरोजगारी फंसों हुई हैं 
उसकी दूर करने के लिए योजना ग्रवधि में कय्य तरीके ग्रपवाएं जाएंगे ? 


'उत्तर--सिचाई कार्यक्रमों, विजतीघरो, सडक बागवानी और जमीन 
को लेती थोग्य बनाने को योजनाओं तथा ग्रन्य वामो, विशेष रुप से 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा के श्रन्तर्गत आने बाते कमी से देहाती क्षेत्रों में 
बेरोजगारी कापी सौमा तक कम हो जाएगी । इसके अतिरिक्त, योजना 
में गृह उद्योगी तथा छाटे उद्योगों को अधिव श्रोत्साहन देते वे छिए 
२०० ब्रौड रुपया रता गया है, वयोजि इनसे वहुत-मे लोगो को रागेगार 
मिलता है। पहली याजता में इसके लिए केवल ५० कहीोड रप्या 
गया था । उत्पादन के तरीकी में सुधार करने और शीत प्वन्ध करने 
से प्राशा है कि इन उद्योगों से पाच वर्षों वे ब्न्दर होने बाली उपभोग्य 
वस्तुओं की झतिरिकत माय काफ़ी सीमा तक पूरी हो जाएगी । अनुमान है 
कि मूत्र उद्योगों पर जो बडे पैमाने में धन लगाया जाएगा झौर स्वास्थ्य, 
शिक्षा, शोध, समाज वल्याण झाद्ि पर अधिक व्यय किया जाएगा, उम्तभे 
प्रत्यक्ष अथवा ग्रप्रत्यक्ष सप से शहरों में राजगार के और मार्ग तुत 
जागसे । अनुमान है वि इन नए वार्येक््मों के फलस्वरूप कुल मितवाकर 
&० लास से १ कराठ तय लागो को रोजगार मिल जाशगा । 









छह 


प्रशन--शिक्षित वर्गों में बेरोजगारों दूर करने के लिए क्या उपाय 
किए जा रहे है? 


उत्तर--चूकि प्रथम याजनाकाल में देहाती क्लेत्रों के पुननिर्माण 
पर अ्रधिक जोर दिया गया था, इसलिए शिक्षित वर्ग के लोगों के लिए 
रोजगार वा बहुत अधिक प्रबन्ध नहीं क्या जा सका था। ऐसा तभो हो 
सकता है यदि उद्योगो का विस्तार अधिक तेजी से होते लो॥। अनुमान 
है कि दूसरी योजना की ग्रर्वा में कैस्रीय तथा राज्य सरकारों के कार्यक्रम 
से भ्रोद प्रवकाश-प्राप्त व्यकितियो के रिक्‍्य स्थानों से लगभग १५ छाख 
लोगा कौ काम मित्र जाएगा ॥ इसके ग्रतिरिक्त, छोटे उद्योगो मे और 
सहकारी माल परिवहन में भी इत लोगो को रोजगार दिलाने का विचार 
है । वतमान शिक्षा प्रणाली में सुधार करने से और नवयुवकों में शारीरिक 
श्रम के प्रति निष्ठा जाग्रत करने से भी कुछ सीमा तक लोगो को रोजगार 
मिल सता है । 


प्रब--योजना आयोग ने योजना को लचोलो योजना कहा हे। 
इसका दया तात्पर्य हू ? 


उत्तर--पोजना बनाते समय योजना आयोग ने देश की आवश्यक्ताशरो 
प्रौर सावतो को बड़ी व्यापक दृष्टि से देखा था। अनुमान है कि हर वर्ष 
विभिन्न दायंक्रमो में जो प्रगति होगी उसे देखते हुए प्राथमिकता में 
फेसचदल विए जाते रहेंगे । इसके अतिरिक्त, उपलब्ध साधनों और 
पिऊेयो बवारवित योजना वनने के बाद उत्पन्न होने वाली नई झ्रावश्यक्षताप्रो 
को ध्यान में रखते हुए भी योजना में परिवर्तन विश जा सकते है $ यही 
कारण है कि दूसही पत्र्षीष योजना को चचीसों योजना वहा 
पा है । 


ष 


प्रधन-पोजना को 'जनता की योजना क्यो कहा जाता है ? 


५.७ पल 

उत्तर--इसके तीन मुख्य कारण है एक त्तो पोजना का लक्ष्य 
समाजवादी समाज बनाने का है और उससे जन-साधारण को हो लाभ 
यहुचचेया । दुसरे, योजवा को अतिम रुप दिए जाने से पूर्व उस पर देश में 
खूब विचार-वितिमय हुआ था और योजना के बनाए जाने में देश की जनता 
ले अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से हिस्सा लिया था । तीसरे, योजना को 
सफल बनाने के लिए जनता की सहायता की बहुत बडी झ्रावश्यकता है । 
जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए बहुतनसे कार्यक्रम बनाए भए हैं, 
जिनमे से सामुदायिक विकास कार्यक्रम, स्थातीय निर्माण कार्यक्रम भौर 
आ[ृप बचत झ्ान्दोलन मुख्य है । 


प्रइन--स्थानीय निर्माण कार्यक्रम किसे कहते है ? 


उत्तर>-योजता के भ्रन्तर्गंत अधिकतर बडी विकास योजनाएं ही 
आरती है जिनमें झाम आदमी को सीधे कोई दिलचस्पी नही होती । योजना 
और देश की जनता को एक-दूसरे के करीब लाने और गावो के तिवासियों 
की धाकित का पूर्ण उपयोग बरने के लिए पहली योजना में स्थानीय 
मिर्माण कार्यक्रम आरम्भ किए गए थे। इन ढार्यक्रमो के भ्न्तर्ग त छोटे निर्माण 
कार्य किए गए जिनमे से हरेक की लागत अधिक से अधिक २०,००० रफ्या 
आती थी और जिनसे लोगो को स्थायो लाभ पहुचता था । इनके खत्चे वा 
आधा भाग जनता ने स्वयं नकद घन था सामान आदि देकर प्रथवा अपने 
परिश्रम द्वारा उठाया । गाव की सडके, स्कूलों ग्रौर दवाखावों की इमारता 
को मरम्मत तथा खेती की उन्नति के लिए कुछ बाधथ, कुए झादि बनाने के 
काम इन कार्यक्रमों के कुछ उदाहरण हैं । 

जिन क्षेत्रों में अभी तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम झ्रारम्भ नही 

किए जा सके हैं, वहा इस वार्यक्रम वा विश्येष महत्व है। एक तरह से इससे 
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शष्ट्रीय दिस्तार सेवा फो पृष्ठभूमि तैयार होती है । राष्ट्रीय विस्तार सेवा 
बडी तेजी से प्रगति कर रही है, भझौर झादशा है कि योजना मे प्रन्त तक 
देश के सभी भागो में पहुच जाएगी । 


प्रइन--पयोजना के श्रनुसार देहाती क्षेत्रो के पुननिर्माण में पेचायतो 
का क्या स्थान हूँ ? 


उत्तर--योजना ग्रायोग ते सिफारिश की है वि जनता का पूर्ण सहयाग 
प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्यों के विकास कार्यक्रमों को 
जिला, ताल्‍लुका और गाव के कामों में दाट दिया जाए । गावो में ये पचायते 
वल्याण कार्य, भूमि सुधार, भूमि प्रबन्ध, स्थानीय विकास कार्य तथा अन्य 
विकास कार्पक्र्मों को पूरा करने के लिए बुनियादी सध्यात्रो वा वास देंगी । 
इन्हें क्रियाशील बनाने के उद्देश्य से ग्राधिर सहायता देने के अतिरिक्त 
प्रत्येक सम्भव उपाय किया जा रहा है 


प्रश्ष--योजना को सफलता के लिए जनता के सहयोग के प्रतिरिक्त, 
प्रन्य किन बातो को आवश्यकता है ? 


उत्तर--मुश्य प्रावश्यक्ताए ये है 
(१) विश्व युद्ध न हो तथा देश में वदअ्ममनो न पले । 
(२) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच घनिष्ठ सहयोग हा । 
(३) सुचारू रूप से काम करने वाली ऐसी प्रश्मासन व्यवस्था 
बनाई जाए जिम्तके द्वारा योजना के झ्राथिक कायत्रम तथा 
सामाजिक उद्देश्य पूरे किए था से । 


मश्य--भ्रश्ासन सम्बन्धी मुल्य कार्य कौन-से हे झिन्हें पूरा करता हे 
उत्तर--मुख्य कार्य ये है -- 


(१) अष्टाचार को उखाड़ फेकता है । 
३5 ०ाञ६४8-? 
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(२) प्रशासनिक और टेकनीकल सवर्गय बनाए जाने है । 

(३) प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ विए जाने हूँ । 

(४) कामों को जल्दी और मितव्ययिता के साथ पूरा करना है । 

(५) सार्वजनिक उद्यायों की ठीक ढग से व्यवस्था करनी है । 

(६) कृषि, सामुदायिक विकास, कुटीर और छोटे उद्योगा रू 
लिए टेक्नीकल, आथिव तथा अन्य सहायता दी जानी है ! 

(७) विकास दाएयों पर होने वाले खर्च का ग्धिक से अधिक लाभ 
उठाने के लिए जनता वा सहयोग प्राप्त करना है । 

(८) सहकारी क्षेत्र को पुप्ट वरना है । 


प्रबद--वया इस योजना के बाद भो पच्वर्षोय योजनाम्ों को 
आवश्यकता पड़ेंगो ? 

उत्तर--विकास का क्रम एक अदूट क्रम हैं । दूसरी योजना उन्नति 
के पय पर हमारा दूसरा चरण है । भविष्य में और भी योजनाएं बनाई 
जाएगी । 


अध्याय २ 
वित्त 


प्रशन--थोजना के '्रत्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ४,८०० फरोड़ 
रुपया रखा घया है । यह पनराशि यहुत बडी है । इसे जुटाने का 
प्रबन्ध किस प्रकार छिया जाएगा ? 


उत्तर--इस धन का प्रवन्थ विम्न तरीके से होगा 


(करोड रुपयो में) 
१ द्णी सावन 


(%) चालू राजस्व मे से बची हुई राशि 
(भर) कर की वर्तमान दरो के अतुमार २३५० 
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(ब) अतिरिक्त बरो दारा डिश 

(से) जनता से ऋण १,२०० 
(प्र) वाजार ऋण ७०० 
(थ) छोटो बचने म्रूग्० 

(ग) बजट के दूसरे साधन ४०० 


(प्र) विकासकार्यक्मोंके लिए रेलवे वा झ्रण १५० 
(व) भविष्य निधिया (प्रादीड़ेट फड) और 
दूसरी जमा रमें २५० 
२ मोउस्बों योजना दे अत्त्गत अन्तर्राष्ट्रीय वेक से 
और प्ररोवा तपा रूस जगे देशों से सहायता कण 


५२ २ 
३, घाटे की सर्थ-ब्यवस्था 
# बसी को पुरा करने के लिए सावनो को उपलब्ध 
करने के लिए ग्तिटिक्त उपाय 
जोड़ 


१,२०० 


०० 





४,८०० 





यह योजना की एक मोटी रुूपरेला है। वैसे आशिक स्थिति के प्रनुसार 


उससे समय-समय प्रर परिवर्तन होते रहेगे । 


प्रशन--उपर्युक्त ४,७०० करोड रुपया विकास के मुख्य कार्यों पर 
किस प्रकार व्यय किया जाएगा ओर पहलो योजना से इसमें कया 


भ्रस्तर होगा ? 


उत्तर--इस घनराशि का वितरण निम्न अ्रकार से हागा । इसके साथ 


ही पहली योजना का ब्यय भी दिया जा रहा है 


(करोड दुपपों में) 





इूमरी 
योजना 
क्ृपि और सामुदायिक विदास भह्८ 
सिंचाई और विद्ती ध्श्रे 
उद्योग और खाने पह० 
परिवहन और सचार १,३८५ 
समाज सेवाएं ध्ड्श्‌ 
हट 


अच्य 


जाइ ढीपज० 


पहली 
योजना 
३५७ 
६६१ 
१७६ 
५३० 
५३३ 
६६ 
२,३५६ 





श्रे 
प्रश्न--निजो क्षेत्र में कितना स्यए किया जाएगा ? 
उत्तर--निनी क्षेत्र में व्यय का अनुमान २,४०० करोड रपए के 


आस-पास है। विभिन्न कार्यों पर इसका स्थल विभाजन इस प्रवार 
होया ; 





(करोड़ रुपयों में) 

१ सगढित उद्योग और खाने भ्७घ 
बागान, बिजली सस्यान, झौर रेवो 

के अतिरिक्त ग्रत्य परिवहन श्२५ 

३ खेती और ग्रामोद्योग तथा छोटे उद्योग ३०० 

४ निर्माण वार्य १००० 

५. स्‍्टाक २०० 

जोड शड०० 





प्रश्न--घाटे की श्रयं-व्यवस्था ढिसे कहते है ? 


उत्तर--सरबार को करो, राज्यीय उद्योगों की श्राप जनवासे कणा, 
जमा धनराशियों और निधियों आदि से जो झाय होती है उसके झतिरिवत 
यदि वह सपया खर्च करती है, ता उसे घाटे की अथं-व्यवस्था बहते हे । 
सरवार इस घाटे को जमा वी हुई तकदी में से रपया निकातकर या टिजव 
ईंदः से रुपया उधार लेदर पूरा वर सकतो है, परन्तु दोनो स्थिनियो में मुद्रा 
गभ रण में वृद्धि हा जाती है। इसकी सीमाम्रों वो समझने के लिए हमे याद 
झुखना चाहिए कि मुद्रा परिचलन से समाज को अतेव प्ररार वी सेवाए 
और वस्तुए उपलब होती हैं। यदि पर्चिलन मे म॒द्रा की वृद्धि हा जाए 
और इसके साथ-साथ वस्तुओं ओर सेवाओं में दृद्धि न हो तथा मुद्रा के 


। 
श्ड द 
नियन्त्रण के उपाय न किए जाए तो उसका अनिवार्ष परिणाम मुद्रास्फीति 
के रूप में प्रकट होता है । इसका भ्र्थ यह नही हैं कि विसी भी स्मित्ति में घाटे द 
की अथं-व्यवस्था करनी ही नहीं चाहिए, वत्कि उचित सीमा के अब्दर 
ता यह विकास साधनों को प्रोत्साहित करने कय बहुत अ्रच्छा तरीका है! 
प्राथ सभी उन्नत देशो ने इससे लाभ उठाया है। 


प्रदम--योजना में लगभग १,२०० करोड रुपए के घाटे की भश्र्थ- 
व्यवस्था का अनुमान लगाया गया हेँ। यह धनराशि बहुत बड़ी है, 
इसलिए मुद्रास्फीति की भ्रवृत्ति को नियन्त्रित करने के लिए किन 
उपायो का अवलम्बन किया जाएगा ? 


उत्तर--१,२०० करोड रुपयो मे से २०० करोड रुपयो की पूर्ति पीड 
पावने में से निकालकर की जा सकती है । इसी बीच राष्ट्रीय झ्राय में 
२५ प्रतिशत की वृद्धि होने की झ्राशा है । लोगो के रहन-सहन वा रतर ऊचा 
उठने के कारण नकद रुपए की माय अ्धिव होने लगेगी । इससे कुछ सोमा 
तक मुद्र। के अधिक चलन से कोई हानि नही होगी । 

शेप धन के लिए सावधानी वरतता आवश्यक है । योजना में कठीर 
वित्तीय तथा मौद्विक तीति के बरतने की सिफारिश की गई है ताबि 
प्रत्यय (जेंडिंट) का अत्यधिक विस्तार न होने पाए, क्योकि वैसा होने से 
पा त्तो उसका बाजार को कीमतो पर दुरा असर पड सकता है या उसका 
उपयोग विकास के स्थान पर सद्भरेवाजी के लिए हो सकता है। इसका एक 
उपाय यह भी है कि खाद्य पदार्थों, कपडे तथा आम जरूरत की दूसरी वस्तु 
का पर्याप्त भण्डार रखा जाए, अन्यथा इनको कोमर्ते बढ जाने से समाज के 
निर्वेब वर्ग के जीवन पर उ्का प्रभाव पडेगा । वस्तुओं पर क्ट्रोल और 
राशनिय कर देना भी मुद्रास्फीति को रोकने का एव ग्रच्छा उपाय है, यद्यपि 
पिछले झनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि यह उपाय बहुत अधिक समय तक 
प्रभावकारी ढग से नहीं चल सकता । एक उपाय यह भी है कि कर जझीघ्र 
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परन्तु सोच-समझकर' बदा दिए जाए जिससे अधिक नफालोरी को रोका जा 
मक और घाटे की थ्र्य-व्यवस्था के कारण उत्पन्न होने वाली अन्य हानि- 
कारक प्रवृत्तियों का नियस्तित क्या जा सर्के । 


प्रइन--योजना के साथनो को बढाने में आम जनता किस प्रकार 
सहयोग दे सकतो हू ? 


उत्तर--आम व्यवित अपनी बचत के धद को ऋण के रूप में देकर 

सरकार वी सहायता कर सकता है। भारत में जहा बैक में रूपया जमा करने 
बी झादत बहुत कम लोगो को है, जनता की अल्प बचतो का विशेष महत्व है । 
दूसरी मोजना मे अल्प बचतो द्वारा धन प्राप्त करते का लक्ष्य ५०० करोड 
रुपया है, जबकि पहली योजना में इनसे २३७ करोड़ रुपया एकत्र किया 
गया था। अल्प बचत आन्दोलन केवल धन एकत्र करने का ही साधन नहीं 
है, वल्कि जनता में बचत की प्रवृत्ति बढाने गौर उसको योजना से अधिव 
परिचित कराने का तरीका भी है । इस सम्बन्ध में यह भी याद रखने की 
बात है कि जतता से जितना झ्रधिक घन मिलेगा, वह चाहे कर के टप में 
हो या उपार के रूप में धादे की अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकता उसी 
अनुपात में कम होगी । 


प्रश--थोजना के विज्ञाल झोद्योगिक कार्यक्रम के कारण देश के 
विदेशों मुद्दा साधनों पर बहुत भार बड़ेया | भुगतान संतुलन में होते 
बाली कन्ची की पूृति किस प्रकार होगी २ 


उत्तर--अनुमान है कि दूसरी योजना में बड़े पैमाने पर बाहर से 
ग्राने वाली मशीने और विभिन्न उद्योगों में काम प्राने वाले कच्चे माल के 
बाण शुदतान संतुलन में १,१०० करोड रूपए की कमी पड़ेगी । इस कमी 
वा कुछ प्श पड पावने से से २०० करोड र्पए निकालक्तर पूरा हो जाएगा 


१६ 


निजी क्षेत्र में लगभग १०० करोड रपए मिलने वी श्राद्या है । इस तरह 
६८०० करोड रुपए की विदेशी सहायता प्राप्त करने वी समस्या रह जाती 
है। इस सिलसिले में यह स्मरणीय है कि प्रमरीका के टेकनीक्ल सहयोग 
मिथन; रूस, नावें, अन्तराष्ट्रीय बैंद और कोलम्बों योजना के ग्रन्तर्यत 
सहायता के लिए मिली हुई राशि में में ३१० करोड रुपए झभी बचे 
हुए हैं। 
योजना में ग्रधिव से अधिक निर्यात करने और कम से कम्र झ्लायात 
करने पर जोर दिया गया है । योजना के लिए काफी विदेशी मुद्रा की 
आवश्यकता है, इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए भ्रन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों 
तथा मित्र देंझी से प्रत्येक सभव उपाय काम में लाया जाएगा । 


प्रश्न--वया विदेशों सहायता स्वीकार करना हमें पराधीत 
बना देया ? 

उत्तर--नही, यदि विदेशों सहायता के साथ कुछ राजनीतिक शर्तें 
न जुडी हो, ता इसको काई सभावना नहीं है । प्राय सभी देशा ने कभी न 
कभी विदेशी सहायता का सहारा लिया है और इसमें काई दोष भी नहीं 
है। भारत ने यह पहले हो स्पष्ट कर दिया है कि जवों के साय वह कोई भी 
विदेशी सहायता स्वीकार नहीं करेगा । 


प्रन्‍न--पदि विदेशों सहायता श्राञ्मा के श्रनुरुपष न मिल पाई, तो 
यह कमी कंसे पूरो होगी ? 


उत्तर--यदि आवश्यकता के अनुरूप विदेशी साधन उपलब्ध न हा 
सके, तो देश दी विदेशों से आयात कम करके विद्देशों मुद्रा को अ्धिद 
में अधिद सुरक्षित रखना पडेया । इस उपाय का सहारा हम एक सीमित 
मात्रा में ही ले सकते हैँ ॥ दापिक विनियोग वार्यक्रमों का आवार 


१७ 


निर्धारित करने के लिए एक प्रमुख बात यह देखी जाएगी कि कितनी विदेशी 
मुद्रा उपलब्ध है । 


प्रशत--इस योजना के फलस्वरूप राष्ट्रीय प्राय में कितनों वृद्धि 
हो जानें को सम्भावना हैं ? 


उत्तर--दूसरी योजना शुरू होते के समय राष्ट्रीय आय लगभग 
१०,६०० करोड़ रुपए थी अथवा पहली योजना के शुरू होने के समय से 
१८ प्रतिशत अधिक थी। आजा है १६६०-६१ तक राष्ट्रीय श्राय २५ 
प्रतिशत बढकर लगभग १३,४८० करोड रुपए हो जाएगी । परन्तु खपत के 
स्तर में वास्तविक दृद्धि केवल २० प्रतिशत के लगभग होगी, क्योकि 
इसके साथ ही योजना में विनियोग की म्रावश्यकताझा को पूरा करने के लिए 
वचत की दर को बढ़ाना पड़ेगा । 
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अध्याय २३ 


क्षि 


प्रइन---पहली योजना में कूंषि की उत्नति पर बहुत जोर दिया 
गया था | कया दूसरी योजना में भी कूषि पर उतना ही जोर दिया 
गया हूँ ? 


उत्तर--यद्यपि दूसरी योजना में श्रविव्व जोर उद्योग, खानों श्रौर 
परिवहन पर दिया गया है, तथापि कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों वा भी इसमें 
महत्वपूर्ण स्थान है । जहा तक खाद्यान्न का प्रइन है, उनके श्रधिक्राधिक उत्पा- 
दन की झ्ावश्यकता है, वेयोकरि अन्न का भण्डार कम है और जनमरूयां 
तेजी से बढ रही है । दूसरे विकास कार्यों पर होने वाले बडे खचों भर 
मौसम की झनिश्चितता के कारण उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति 
की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए भी खाद्यान्ना का भण्डार रहना बहुत 
आवश्यक है ॥ 

साथ हो इृपि को विभिन्न शाखाभी म भी विकास होना चाहिए, 
क्योकि देश की औद्योगिक योजनाझ्रों को पूरा करने के लिए व्यापारिक 
फसलो का बडा महत्व है । 

दूसरी योजना में कृषि सामुदायिक विकास ओर सिचाई के लिए 
६४६ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह राशि कुल बजट वी 
२७ प्रतिशत है ) 


हद 
प्रशन--क्ृषि की पैदावार के मुख्य लक्ष्य क्या हे ? 


उत्तर--योजना में मुख्य पैदावारों के लिए जो लक्ष्य रखे 
गए थे, उन्हें हाल ही में थढा दिया गया है। अब ये इस प्रकार 
हूँ 











(लाख में) 

व्घ्तु १६५५-५६ में १६६०-६१ प्रतिशत 

उत्पादन के लक्ष्याँ. वद्धि 

(१) (२) (३) (४) 
जाद्यातन ६५० टन ८१० (७५०) २४ ७ 
तिलहन भश्टव. ७६ (७०) ३७ ० 
गग्मा (पुड) भश्टन उ६(७१) र३ ६ 
कपास ४२ गाठ 5५ (५५) भर ६ 
पटसन ड० गाठ._ ५५ (५०) ५८ है 


अगोजना के मूव लक्ष्य काप्टक में दिए गए है । 





आशा है कि योजता काल के अन्त तब कप पैदावार में २८ प्रतिशत 
वृद्धि हो जाएगी ! 


प्रश्न--क्ृषि पंदावार में वृद्धि बिस प्रकार होगी ? 


उत्तर--पहलो योजना की दरह ही इस योजना में भी कृषि पैदावार में 
वृद्धि सिघाई वो भधिव सहटूलियते देकर, नई भूमि को खेती योग्य वनाकर 
गौर जुसवा अधिवः सदुपयोग करके तथा खाद, श्च्छे बीजों तथा खेती 
के नए तथा उन्नत तरीके अपनाकर की जाएगी । राष्ट्रीय विस्तार सवा 


र्‌० 


और सहकारिता भान्दीलन से भी कृषि के विकास में सहायता मिलेगी । इससे 
स्थानीय सावनो का उपयोग होगा और अधिक पूजों की उपलब्धि भी होगी । 


अश्त--कृषि के विकास में सहकारिता ग्रात्दोलन का क्या स्थान है ? 


उत्तर--स्हयोग का सिद्धांत तेजी से सामाजिक और भ्राथिक वित्रास 
करने, विश्येपत रुप से गरावों का विकास करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता 
है । कृषि के लिए घन की व्यवस्था करने, खाद्यान्नो का भण्डार रखते, 
छटाई-सफाई झादि करने, हाट-ब्यवस्था करने और बीज व खाद का प्रवन्ध 
करने तथा कृपको की प्न्य आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से 


सहवारी सगठनों वा बहुत बडा महत्व है। 


प्रशन--सहकारिता के क्षेत्र में इधर देहातों में संतोषजनक प्रगति 
नहीं हुई हैं। इस भ्रान्दोलन को पुन झक्तिशाली बनाने के लिए क्‍या 
क्या जा रहा हैँ ? 

उत्तर--भ्राथिक और दूसरे साधनों क अभाव के कारण सहकारी 
समितिया सुधार रूप से कार्य नही कर सकती ) ग्राम ऋण सर्वेक्षण समिति की 
सिफारिशा के आधार पर रिजर्व बैंक के जरिये विभिन्न स्‍्तरो पर सहकारी 
सस्थाओं में राज्य की साझेदारी द्वारा सहकारी आन्दोलन की धुनर्गठित 
करने का प्रमतन आरम्भ कर दिया गया है । रिजर्व बैक ने एक राष्ट्रीय 
छपि ऋण ([दीर्भकालिक) निधि राज्य सरकारों को लम्बी मियाद 
का कर्ज देने के लिए स्थापित की है जिससे कि वे राज्य कृपि ऋण 
समितियों में साझेदार बन सके । केन्द्रीय सरकार भी एक राष्ट्रीय सह- 
क्ारिता विकास निधि खोलने बालो है। ऋण न देने वाली सहे- 
कारी सम्थाग्रो की हिल्सायूजी इसी निधि से दी जाएगी। गोदाम 
बनाने के लिए सहायता, सहकारी समितियों के कर्मेचारियों का वेतन, 
श्रौर राज्यों के सहकारी विभागो के अद्यासन तथा उन्हें समर्थ बनाके लिए 
धन इन्ही कोपो से दिया जाएगा । 


र्१्‌ 


पुनर्गठन की इस नई याजना की एक विशेषता यह भी है कि एक ही 
डूताके को ऋण देने वानी और ऋण न देने वाली सस्थाओ को परस्पर 
भम्बद करने वी व्यवस्था की गई हूँ जिससे किसान बीज, खाद, प्रौजार, 
और दूसरी प्रावश्यक उपभोग्य वस्तुओ्री के विए ऋण नें सकें और साथ 
ही उनकी फसल की वियी का भी प्रबन्ध हो सके । हाट-व्यवस्था समितियां 
और बडी ऋणदात्री समितिया पैदावार के सग्रह के लिए गोदाम 
बनाएगी । केन्द्रीय भाष्यागार (वेश्वर हाउसिंग) निगम और राज्या के 
निम्रम भी भाण्डाग्रार स्थापित वर्गे। 

सहकारिता कार्य क लिए सभी प्रकार के कर्मचारियों के प्रश्चिक्षण 
बा कार्यक्रम भी रखा गया है। दूसरो योजना में सहकारिता आन्दोलन 
के लिए ४८ मरा र्पः की व्यवस्था वी गई है । 


प्रश्न--'केस्द्र ग्राम योजना गया है ? 





उत्तर-- केन्द्र प्राम/ ताप इसलिए रदा गया है वयाकियह दगक 
पशुधन सुधार की बुजी हागी। केन्द्र ग्राम की एक इकाई में ६ गाँव हात है 
जिनमें ३ वर्ष से भ्रधिक उम्र वाली कुल मिलाकर लगभग ५ ००० गाए रहती 
हैं। इस योजना के झनुसार कुछ चुने हुए द्रलाका में जमकर कार्य किया 
जाता है। इनमें घटिया किस्म के साडा को वधिया कर दिया जाता है, तस्ल 
की बृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित बरके निर्यान्त्रत किया जाता है, बछदे 
पालने दे लिए सहायता दी जाती है, चारे वे सायना का विकसित जिया 
जाता है भौर पशुपालन उद्याग की वस्तुओं की सहकारी ढंग पर विती की 
जाती है। पहली योजना वो अवधि में ५७४ देन्द्र ग्राम और १४४ कृतिम 
गर्भाघान केन्द्र स्थापित किए गए थे । दूसरी योजना में १,२५८ केद्ध प्राम 
और २४९ कृत्रिम गर्भाषान केन्द्र खालन वा सक्ष्य है। आशा है कि इस वाजना 
से लगभग २२,००० गअ्रच्छे साड, ६,५०,००० अच्छे दे, गौर १० लाब 
भच्छी गाए मिल सकेगी । 


अध्याय ४ 
भूमि नीति 
प्रश्नम--भारत में भूमि सुधार सम्बन्धो भुख्य बातें क्या हैं ? 


उत्तर--मुख्य बाते इस प्रकार है -- 

(१) सरबगर और काइतकार के दीच से बिचौलियो वी समाप्ति । 

(२) पट्टेदारी सुधार जिससे जमोन का लगात कम हो जाए और 
काश्तकार की जमीन पर स्थायी अधिकार मिल जाए । इसमे 
जमीन मालिक को अधिकार होगा कि बह खुदकाइत के लिए 
जमीन का कुछ हिस्सा हासिल कर ले । 

(३) खेती वी जमीन का अधिकतम सीमा निर्धारण । 

(४) जमीन की चक्वन्दी और सहकारी खेती का विकास करके 
कृषि का पुनर्गठन । 


प्रश्--इस भूमि नोति से योजना के आर्थिक ग्रोर सामाजिक उद्देश्यो 
की पूति क्सि सीमा तक होगी ? 

उत्तर---इस भूमि नीति से योजना के झाथिक उद्देश्यो की पूर्ति भूमि की 
पट्टेदारी की सुरक्षा का विश्वास दिदाकर और दूसरे लगान घटाकर होगी। 
इसमे काइतकार को भूमि को अच्छा बनाने और हृषि उत्पादन बनते 


रे 


का प्रोमाहन मिलेगा । सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति में इस भूमि नीति 
का लद्ष्य यह है कि भूमि का व्यापक आधार पर पुन बटवारा किया जाए 
तथा प्राय और सम्पत्ति वी ग्रसमातता को कम किया जाए | सहकारी 
खेती पर जोर देने के कारण इसमे एक नत्रीन सामाजिक व्यवस्था की 
रचना होगी तथा और प्रधिक सुचारू तथा उत्पादनशील कृषि अर्थ- 
व्यवस्था ने लिए परिरिधितिया उत्पन्न होगी 


प्रश्न--योजना में पट्टेंढारी सम्बन्धो किन सुधारो का उल्लेस्प किया 
गया हूँ ? 


उत्तर--सुधार इस प्रकार है -- 


(१) काश्तकार (इनसे फसत में हिस्सा बटान वाला भी शामिल 
है) जो लगान देता हैं वह कुल पैदावार के एक-चौथाई या पाचवे 
हिस्से से भ्रधिक नहीं होना चाहिए । ग्रधिक्तम नकद लगान 
भी मालगुजारी के कुछ गुने तक निश्चित क्ण्य जाए । 

(२) पपट्टेंदरो को बेदखल नहीं किया जाना चर्"हएं ॥ हा, यदि 
मालिक सचमुच खुदकाश्त के लिए जमीन हासिल करना 

चाहे तो उसे सीमित क्षेत्र में भूमि दे दी जाए । काइतकार को 
इस बात का विश्वास दिलाया जाए कि मालिक के जमीन 
हासिल कर लेने के कारण वह भूमिहीन नहीं हो जाएगा । 

(३) जिन क्षेत्रों में काइतगारों को मौससी अधिकार दे दिए गए 
है, बह यदि वे मुआवजा दे दें ता उन्हें भूमि वा स्वामित्व 

मिल जाना चाहिए। 
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प्रश्न--देखा गया है कि यद्यपि जिन राज्यों ने कातूनन पट्टेदारी 
को सुरक्षा के नियम मना दिए हे, बहा भी कभो-कभो जमींदार काइतकारों 


रे 


को घेदखल कर देते हूँ । अपने सामाजिक ओर झ्ाथिक प्रभावों के कारण 
दे काइतकारों से उनकी अ्रनिच्छा होते हुए भी 'स्वेह्छा से दिया लिसवा 
लेते हूँ । काइतकारों को इस प्रकार बदखल होने से बचाने के लिए योजना में 
कया सुझाव दिया गया है ? 


उत्तर--इस सम्बन्ध में दो सिफारिश की गई हैं 

(१) जमीन की वापसी तब तक वैध नही समझी जाएगी जब तक 
भालगूजारी अधिकारी छाव-ओन करके इस बात ता निईवय 
न बर ले कि काइनतकार ने जमीत स्वेच्छा से छाडी है भौर 
उसका पंजीकरण कर ले । 
जमीदार उस छोडी हुई जमीन के उतने ही हिस्से पर कब्ज 
कर सकता है फेक कानूनन खुदकाश्त की लिए ती जा 
सकती है। बची हुई जमीन पर सरकार का कब्जा हागा । 


(२ 


प्रशन--योजनाः आयोग ने खेतो की जमीन की प्रधिकतम सीमा 
निर्धारित फरने के सिद्धान्त का समर्यन किया है । यह सोमा क्सि प्रकार 
निश्चित को जाएगी ? 

उत्तर--याजना ग्रायाग न सिफारिश की है कि तीन पारिवारिक चकी 
को जमीन की अ्रधिक्तभ सीमा मान लिया जाए । एक पारिवारिक चक एव 
हल की खेती की इकाई को या औसत परिवार जितनी खेती का काम सभाल 
सर, उतनी जमीन की इकाई को कहते है जिसमे जब-तब अत्य लोगा की 
सद्दायता लेना शामिल है । 


प्रबद--प्रधिकतम सोसा से क्विन-किन छटो को सिफारिश को गई है” 


उत्तर--यह छूट इन पर लागू होगी--चाय, काफी और रब के 
बागानों, विशिष्ट प्रकार वे फार्मी, चीनी कारखातो के गन्ना फार्मो और ऐमे 


रू 


मुब्यवस्थित फार्मों में जिनमे इतनी बडी पूजी लगी हुई हो या ऐसी स्थायी 
इमारतें बती हो जितको अलग-अलग कर देने से पंदावार में कमी हो जाने 
को सम्मानना हो । 


प्रशन--भूमिहोत सजदूरो को स्थिति सुधारने के लिए घोजता सें क्या 
सुझाव रखे गए हूं ? 


उत्तर--जहा तक सम्भव होगा, अधिकतम सीमा निर्धारित करने के 
काएण प्राप्त होने वाली वची हुई जमीन, भूदान आन्दोलन से प्राप्त जमीन, 
खेती योग्य बनाई गई जमीन तथा भ्रन्य साधनों से प्राप्त जमीन भूमिहदीन 
मजदूरों को दो जाएगी। पर भूकि इस प्रकार वितरित की जानें वाली जमीन 
बहुत थोडी होगी, इसलिए यह्‌ समस्या का केयल आशिक समाधान है । 
इसलिए विचार है कि इन लोगो के सहायतार्थ निर्माण कार्यो के लिए उनकी 
श्रमिक सहकारी समितिया सगठित की जाए और उनके लाभाथ बहुत-्से 
गृह उद्योग शुरू किए जाए । आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि इन 
प्रजदूरों को मुफ्त जमीन दी जाए जिस पर ये अपने घर बना सके । झाषोग का 
यह भी विज्ञार है कि इनको न्यूनतस वैतन कानून के ग्रश्तगंत ले लिया जाए। 


हि प्रइन--कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए जमीत की 


चरूबन्दी करना प्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । इस दिज्ञा में कोन-से कदम उठाए 
जा रहेंहू। 


उत्तर--घक्‌बन्दी के कार्यक्रम बहुत-मी राज्य सरकारों ने अपनी 
योजनाप्रो में सम्मिलित कर लिये हूँ ॥ पोजना झ्रायोग ने देश के विभिन्न 
भागों में चालू तरीको ओर समाघानो का अच्ययन किया है जिससे इस 
अनुभव का सदुपयोग किया जा सके । 
१8 चणाबए-+ 
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विभिन्न राज्य अपने चकवन्दी कार्यक्रमों को व्यापक बना सकें, 
इसके लिए भारत सरकार ने राज्यों को चववन्दी कार्यक्रमों पर उनके शुद्ध 
व्यय की ५० प्रतिज्षत और सकल ध्यय की अधिक से अधिक २४ प्रतिशत 
तक वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है । 


प्रबन--सहकारो खेती के लिए किस कार्यक्रम को सिफारिश को 
शई है ? 


उत्तर---सुझाव गह है कि लगभग १० वर्षों में खेती की जमीन का 
क्राफी बड़ा भांग सहकारी खेती के आधार पर जोता-बोया जाए । 


प्रश्व--सहकारो लेती के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन-से 
कदम उठाए जाएगे ? 


उत्तर--सुझाव रखा गया है कि सहकारो खेती समितियों को सरकार 
से विशेष सहायता श्लौर सहूलियतें मिलनी चाहिए, जैसे 

(१) सरकार अथवा सहकादी एजेन्सियो की तरफ से ऋण दिया 
जाए झौर खेती के जो कार्य स्वीकृत हो चुके है, उनकों 
आधिक सहायता देते समय प्राथमिकता दी जाए । 

(२) अच्छे बीज, खाद भौर स्थानीय निर्माण के लिए सामान देते 
समय प्रायमिकता दी जाए । 

(३) जो जमीन सहकारी खेती में श्राती हो, उसकी वकबत्दी के 
लिए सहूलियतें दी जाए । 

(४) सरकार द्वारा खेती घोग्य बनाई हुई जमीतों और सदर्घनीय 
(खेती रे लायक] पडती जमीनों को देते हुए प्राथमिकता 
दी जाए । 
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(५) सहकारी खेती के प्रवन्बक को एक सीमित समय के लिए 
सरकारी महायता दी जाए । 

(६) फार्म का प्रबन्ध करने, पैदावार को बाजार में बेचने और 
पैदावार के कार्यक्रम झादि बनाने मे देकनीकल सहायता 
दी जाए। 

(७) सहकारी कृषि सस्थाझ्रो के सदस्यो को कुटीर उद्योग दूघ- 
घी-मक्खन और बागवानी झ्रादि कृषि से भिन्न कार्यों को 
विकसित बरने में टेकनीकल और वित्तीय सहायता दी जाए। 


यह सुशाव रखा गया है कि खेती की जमीन की अधिकतम सीमः 
निर्धारित करने के बाद जो अतिरिक्त जमीन वचे, वह जहा सभव हो सहकारी 
कृषि समितियों को दे दी जाए । परीक्षण के लिए प्रत्येक जिले में दो एक 
और वाद में प्रत्येव राष्ट्रीय विस्तार सेवा श्रौर सामुदायिक योजना कार्य 
क्षेत्रों में सहकारी फार्म खोले जाए। इन सहकारी फार्मो को खोलने की 
सिफारिश इसलिए की गई है कि इनमें सगठन और श्रबन्ध के 
उचित तरीके निकाले जा भर्के, भौर मजदूरों के लिए ये अशिक्षण केन्द्रों 
वा काम भी दे सकें । 


प्रबन--भूमि सुधार में भूदान झान्दोलन का कया महत्व है ? 


पत्तर--भूदान आन्दोलन भूमि सुधार कार्येक्मों को पूरा करने के 
लिए प्रनुकूल वातावरण तैयार कर रहा है। भूदान मे मिली हुई जमीन से 
भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को जमीनें देकर बसाने का अवसर भी 
मिलेगा । 


अध्याय ५ 
सिंचाई और बिजली 


>> शि-सिचाई का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने की बंप? श्रावश्यकता 


उत्तर---इस कार्यक्रम की श्रावश्यकता इसलिए है कि यदि कृषि की 
पैदावार के लक्ष्यों को पूरक करना है तो किसानो को पर्याप्त मात्रा में 
जलज मिलना चाहिए + देश के अधिकाश भागों में कमल की कहरत के 
लायक वर्षा नहीं होती । इतना ही नही, ज्यादातर वर्षा वर्ष में तीन महीने 
हो होती है । इसीलिए इसके भ्रभाव की प्रूत्त सिंचाई द्वारा करनी 
पडती है। सिंचाई के राप्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य नदियों मैं ग्रवाहित होते 
वाले समस्त जल का--जिसका कि €० श्रतिशत आजवल बेकार बह 
जाता है--सदुपयोग करना और जल के अन्य स्थल साधनी का विकास 
करना है। 


प्रश्न--बड़ी शोर छोटी सिाई योजनाओो क॑ लट्ष्य बया हे ? जोती 
हुई कुल जमोन के लिए उनकर या श्तपातत हूँ ? 


उत्तर--पहली योजना में सिंचाई के कार्यक्रम के भन्तर्गत एक 
दीर्घवालीन योजना इस दृष्टि से बनाई गई थी कि १४-२० वर्ष में 


र्‌६ 


सिचित भूमि पहले से दुमुती, अर्थात लगभग १० करोड एकड हो जाएगी। 
प्रथम याजना काल में १ बरीड ४० लाख एकड अतिशिकत भूमि 
सीची गई जिसमे से ८० लाख एकड़ नई, वडी और मध्यम योजनाभों का 
परिणाम थी। आणझा है, दूसरी योजना की अवधि में २ करोड १० 
लाख एक्ड भूमि और सोची जाएगी, जिसमे से १करोड २० लाख 
एकड भूमि की गिचाई बड़ी योजताओं से होगी । इस योजना के अन्त में 
श्राशा है कि खेती की कुल जमीन की २७ प्रतिशत जमीन में सिचाई होने 
लगेगी, जबकि १६५५-५६ में यह जमीत २० प्रतिशत झोर १६५०-५१ 
में १७ ५ प्रतिशत थी । 


प्रनन--औौद्योगिक प्रगति में घिजली का बहुत बडा हाय है । 
डूसरी योजना में यह कितनी बड़ जाउगी ? 


उत्तर--पहली याहना ने अन्त में देश मे बिजली प्रतिष्ठानों की कुल 
क्षमता ३४ लाघ किलायाट थे, । यह क्षमता पाच वर्ष पहले वी अपेक्षा 
४८ प्रतिशत अधिक थीं। दूसरी योजना में सार्वजनिक और निजो दोनो 
क्षेत्रों में ३५ लाख किलोवाट प्रतिरिक्‍्त दिजली प्राप्त करने का लट्षय रखा 
गया है । विचार है कि सांजनिक प्रतिप्ठानो की वर्तमाव क्षमता में २० 
प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि की जाएं ) 


प्रस--सिचाई और बिजलो बो क्विन मुस्य योजनाग्रो पर काम हो 
रह है ? 


उत्तर--इन बोजनाग्रो की तालिका बहुत नम्बी है, पर यहा इनमें से 
बुद्ध प्रमुस योजनाग्रों के नाम दिए जा रहे हैं -- 

भाऊडा-नगल (परयाब गौर राजस्थान) 

दामोदर घोटो (परिचम बमाल और विह्यर) 


होयकुड (उडीसा) 

महानदी ढेल्टा (उड़ीसा) 
काकडापार (अम्बई) 
मयूराक्षी (पश्चिम बगाल) 
कोसी (बिहार और नेपाल ) 
अम्बल [राजस्थान और मध्य प्रदेश ) 
तुगभद्रा (मैसूर ग्रौर आरध्ष) 
नागरार्जुनसागर (झआन्क्) 
घाटपभा (मैसूर) 

रिहन्द (उत्तर प्रदेश) 
मचकुड (ग्रान्ध और उड़ीसा) 
पेरियार (मद्रास) 

मलमपुझा (केरल) 

कोयना (बम्बई) 

भद्दा (मैसूर) 


प्रदून--इस समय जिन योजनाञों पर काम हो रहा है, उनके झ्ति- 
रिक्त और छोन-सो नई योजनाएं शुरू को,ज़ा रहो है श्रौर उन पर कितना 
खर्च आएगा ? 


उत्तर--दुसरी योजना के कार्यक्रम में लगभग २०० नई योजवाए 
है, जिनमें से केवल १८ पर ५ करोड रुपए से अधिक खर्च आएगा | इस तरह 
पहले मध्यम योजनाओ पर भमत करना ही ठीक है, क्योकि उनसे लाभ शो भ् 
फ्रिलेगा । इसी प्रकार विजली पैदा करने वाली ४४ नई योजनाओ में से 
अधिवाश से योजनाकाल में ही थोडा-बटुत लाभ (लगशग ११ लाख 
किलोवाट) मिलने लगेगा $ 


३१ 


नई योजनाशोी में से कुछ मुख्य योजनाए ये है -- 


गिरना (बम्बई) 

उकाई (अम्बई) 

समंदा (दम्बई) 

पूर्णा (बम्बई) 

बरस [वम्बई) 

सा (बध्बई) 

शारदा सागर (द्वितीय चरण) (उत्तर प्रदेश ) 

रामगगा (उत्तर प्रदेश ) 

तवा (मध्य प्रदेश) 

राजस्थाग नहर योजना (राजस्थान) 

कसावाटी (पश्चिम बगाल) 

डुर्णापुर ताप योजना (पश्चिम बगाल और बिद्वा& 

कोरदा पन-दिजली योजना (मध्य प्रदेश) 

कुन्दाह पन*विजली योजना (मद्राप्त) 

शरावती पन-बिजलो योजना (मैमूर) 

बारोनी भाष केन्द्र (बिहार) 

यमुना हाइडेल योजना (उत्तर प्रदेश) 

नई सिंचाई योजनाओं पर कुल खर्च लगभग ४५० करोड रुपया 
होगा, जिसमें से भ्राघा १६६०-६१ तक खर्चे हो जाने को आशा है। सांवे- 
अतिक क्षेत्र में बिजली की नई योजनाझो में लगभग ४२० करोड रुपया खर्च 
होगा, जिसमें से २६७ करोड रुपया योजनाकाल में ही ऊ्च हो जाएगा 


प्रभन--पसिचाई में छोटो योजनाश्ो का कितना योय रहेगा ? 


उत्तर--सिचाई की छोटी मोजनाओो के अन्वगंत बुओ और तालाबों 
का निर्माण तथा मरस्मद बरना, पम्प लगासा, बाघ और बम्बें बनाना और 


देर 


उन्हें सुधारना आदि काम आते है । पिछले कृछ वर्षों में नलकूपो का भी 
चहुत महत्व बढ गया है | लगभग २० करोड सपया लगाकर ३,६०० नए 
नलकूप लगाए जाएगे । दूसरी योजना में जहा मध्यम और बडी योज- 
नाप्रों द्वारा १ करोड २० लाख एकड अतिरिक्त भृमि में सिचाई होगी, वहा 
इन छोटी योजनाओं से लगभग ६० लास अतिरिक्त भूमि सीची जा सकेगी । 


अइन--क्या सिंचाई की छोटो योजनाओो को भ्रपेक्षा बडो योजनाएं 
दनाना भ्रधिक लाभदायक है ? 


उत्तर--बडी और छोटी दोनो ही प्रकार की योजनाएं बहुत श्राव- 
इ्यक हैं ) दोनो के अपने-अपने लाभ है। बडी योजनाओ से नदियों का पालतू 
पानी जो वैसे बेकार ही बह जाता है काम सें भा जाता है । उनसे बड-बदे 
क्षेत्रो को लाभ पहुचता है, झमाव के समय के लिए भ्रधिक सुरक्षा हो जाती है, 
और झक्सर उन्हें वह॒देदघीय बनाकर उनसे बहुत-से काम लिये जाते है, हँसे 
सिचाई, बिजली, सालिया, बाढ़ नियन्त्रण श्रादि । इनके विपरीत छोटी 
योजनाएं कम खर्च बाली होती है और उनके निर्माण में जनता का 
सहयोग प्राप्त किया जा सकता है । उनसे लाभ भी जल्दी होता है झौर वे 
ऐसे क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हो सकती है जहा बडो योजनाए कार्यात्वित 
नही की जा सकती । 

इस प्रकार छीटी और बडी योजनाए एक-दूसरे की परक हैं । याजना 
में इन दोनों के वीच सनतुलन रखने की ग्रावध्यकता पर जोर दिया गया है। 


प्रब--विजली से यादों को नया जीवन मिलेगा । गांवों सें बिजली 
पहुंचाने के बारे में योजना में क्या सुझाव दिए गए है ? 


उत्तर--भारत में गाव द्वर-दूर बसे हुए है और उनमें से अ्रधिवाश 
बिजली के विकसित साधनों की पहुच से दूर हैं! यादों में स्यपर रूप से 


ड्र्रे 


दिजनो पहुचाने का कायक्रम बहुत सहगा पडेगा और विजलीघर चलान 
और उनके रखरखाव पर व्यय भी बहुत अधिक होगा ! इसलिए विजली 
के कार्यक्रम की कई भागों में बाटना पडेगा । 

योजना में कस्वा और गात्रों में बिजली लगाने के लिए ७५ करोड 
सर्पया रखा गया है । इस घन से १०,००० से ग्रधिक जनसख्या वाले सब 
कस्बो ओर ५,००० तक की जनसस्या घाले लगभग ८० से &० प्रतिशत 
जरवों में विजती लग जाएगी । जब इस कस्बों में बिगली लग जाएगी 
तो वे विकास के के द्र बन सकेंगे और वहा आस-पास वें ग्राव वालो को हाट- 
आवस्था, ऋण आदि की तथा भौर बहुत-सी वातो की सहूलियते मिल 
जाएगी। 

कम जनसश्या वाले स्थानों के लिए मुख्य ग्रिड लाइतो के समीपवर्ती 
शादो में बिजली पहुचाने नी व्यवस्था की जा रही है। कोशिश यह है कि 
योजाए काल में ५,००० से कम जनसख्या वाले लगभग ८ ६०० गावो मे 
विजती पहुचा दी जाए । इस प्रत्नार योजना वी अवधि पू ) हो जाने पर 
सेगभग १६,००० छोटे दस्बों और गायों में बिजली १हुच जाएगी। 


प्रश्न--देश के कुछ भागो में प्राय हर साल हो बाढ झाया करतो हूँ । 
इन्हें किस तरह रोका जाएगा ? 


उतर--मही आकडो के न मिल सकने के कारण ग्रभी बाद-तियत्रण 
की व्यापक सोडनाएं नहीं दन सकी है, परन्तु फिर भी इस काम को तीन 
जागो में दाटा जा सकता है. (६) ततत्कालिक कार्पे--इसके प्रन्तर्कत छानबीच 
योजनाएं बनाने झौर चुने हुए स्थाना में निर्माण के कम आते हैं, (२) 
अन्पकातीन काब--इसक॑ गन्तर्मत किनारे पर पुष्ते वाबने और नदी को 
पैहरा करने के काम किए जाएगे, और (३) दीघंकालीन काय--इसके 


अन्दगत़ पाठियों का वहूदेब्यीय बिकास करने के लिए नदियो पर जलाशय 
बनाए जाएगे । 
भ्रच्त्ताणाहछ-5 


झट 


दूसरी योजना में तात्कालिक और अल्पकालीन कार्यों के लिए ६० 
करोड रुपए वी रकम रखी गई है । बाढ-नियन्त्रण के ।लए नदियो के ऊपरी 
भागों में भूमि सरक्षण और जगल लगाने क्य काम भी बहुत महत्वपूर्ण 
माना गया है । योजना के कृषि क्षेत्र में उसके लिए व्यवस्था की गई है । 


प्रशन--उपयुक्त योजना कार्यों की सफलता में जनता प्रपता सहयोग 
किस प्रकार दे सकती है ? 


उत्तर--जनता अपना सहयोग निम्नलिखित ढग से दे सकती है 


(१) बडी योजनाग्रों के लिए विशेष तप से लिये जाने वाले ऋण 
में अपना हिस्सा देकर, 

(२) उल्नति शुल्क और बढ हुए आबयाने को सहर्ष स्वीकार करके, 

(३) नहरो की खुदाई सर्डर्क़ बनाने और बाढ रीकने के लिए बाघ 
बनाने आदि कामो के लिए ग्राम सहकारी समितिया वतावर, 

(४) राज्यों के सिचाई कायर्मों द्वारा प्राप्त जल को किफायत 
से खर्च करके और उसका अधिकतम लाभ उठाकर और 

(५) निजी सिंचाई बायक्रमों दो सुव्यवस्थित ढग से चलावर । 


अध्याय ६ 
सामुदायिक विकास 


प्रश्न--सामुदायिक विकास के क्‍या मायने हे ? 


उत्तर--सामुदायिक विकास स्वय ग्रामवासियो के प्रयत्नो के सहारे 
गांवों की साम्राजिक और प्रार्थिक काया पलट देने का आन्दोलन हैं। 
इसका उद्देश्य यह है. कि गाव वाली पर जबरदस्ती सुघार लादने के वजाय 
उनमें अपनी उन्नति स्वय करने की इच्छा पैदा की जाएं। इसलिए उनके साथ 
सम्पर्क विविध विभागो से सम्बद्ध अधिकारियों के जरिए नहीं ग्रामसेवक 
के जरिए स्थापित किया जाता है जो उन्हीं के वीच रहता और उनमें नए 
विचार जगाता हैं। किसानो को कठिनाइया दूर करने और ग्राम जीवन 
का विकास करने बे काम में उसे राज्य के विकास विभागा का पूरा समर्थन 
प्राप्त होता है १ 


अइन--सामुदायिक विकास के प्रन्तर्मत कौन-से कार्यक्रम किए 
जाएगे २ 


उत्तर--इस कार्यक्रम के विज्ञेप क्षेत्र इपि, पशुपालन और सिचाई 
है जो कि ग्राम जोवन के मुख्य झयार है । इसके अतिरिक्त, सचार साधनों 
के विज्ञाम, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सामाजिक ओर सास्कृनिक पहलुओं 


बे 


आदि को भ्रोर भो ध्यान दिया जाता है । इधर दूसरी योजना में कुटीर 
उद्योगो के विकास, सहकारिता, स्वियो, वच्चो तथा ग्रादिवासी क्षेत्रों 
के लिए विविध कार्यक्रमों में दृद्धि करने की ओर भी काफी ध्यान दिया 
जा रहा हूँ जो कि श्रव तक उपेक्षित पडें थे। 

उपयुक्त बातो को ध्यान में रखते हुए ६०,००० से ७०,००० तक 
जनसख्या वाले लगभग १०० गावो के एक क्षेत्र को चुन लिया जाता है। 
इस प्रकार का प्रत्येक क्षेत्र विकास खण्ड कहलाता हैं। 


अ्इन---राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्या हैं ? 


उत्तर--ग्राम विकास के लिए “विस्तार! झब्द का प्रयोग गाव घालो 
में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करने के अर्थ में किया जाता है जिससे कि दे 
अपनी अवस्था सुधार सके ( राष्ट्रीय विस्तार सेढा इस उद्देश्य को पूरा 
करने वाले भ्रामसेवक श्रांदि कार्यकर्ताओं का एक जाल-सा है। प्रत्येक 
विकास खण्ड के लिए एक संण्ड विकास अधिवारी, सात विस्तार भ्रधिकारी 
झौर दस ग्रामसेवक नियुक्त किए जाते हूँ । दूसरे शब्दों में, हम कह सकते 
हैं कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा सामुदायिक विकास कार्यक्रमी को पूरा करने 
का एक अभिकरण हूँ । भ्रक्तूबर १६५३ में आरम्भ होकर यह पहली योजना 
के भ्रल्त तक भारत के लगभग एक-चोथाई देहातों में फेल गया था। 
आशा हैं कि १६६०-६१ तक इसका प्रसार पूरे देन में हो जाएगा । 


प्रशद--दया विकास के लिए चुने गए सब क्षेत्रों में समात रूप से 
कान किया जाता है ? 


उत्तर--नही, वृद्ध क्षेत्रों में अधिक यहन रूप से काम होता है। १६५२ 
में जद सदसे पहले सामुदायिक विकास खण्डो वी स्थापना हुई थी, उस समय 
यह सोचा गया था कि उनमें तीन वर्ष तक हृषि तया झत्य क्षेत्रों में अधिक 
व्यापक रूप से काम क्रिया जाएगा । एक साल वाद जद शाप्ट्रीय विस्तार 


रे 


सेवा का आरम्भ हुआ तब यह अनुभव किया गया कि उतने यहन आधार 
पर कार्यक्रमों को तेजी से आये बडाने के लिए घन और प्रशिक्षित व्यक्तियों 
दोना की हो कमी है । इस कठिनाई को दूर करने के लिए कार्यक्रम को 
हिस्मो में बाद दिया गया--पहला हिस्सा राष्ट्रीय विस्तार सेवा का तीन 
माल के लिए झौर दूसरा हिस्सा गहन विकास का और तीन साल के लिए। 

विकास के लिए चुने गए सारे नए रण्डो में इसी तरह काम होता है । 
इन ६ वर्षों के बाद विकास खण्डी का तीसरा हिस्सा, अर्थात गहन विकासोत्तर 
हिस्सा आता है, जिसमे रा० वि० सेवा राज्य के सारे विकास विभागों 
के स्थायी प्रशासकीय ग्रभिकरण के रूप में काम करती है । 

दूसरी योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ३,८०० नए विकास 


खण्ड-बनाने की भ्रावश्यकता है जिनमें स लगभग एक-तिहाई गहन कार्य 
के लिए चुने जाएगे। 


प्रइम--क्या राष्ट्रीय विस्तार सेवा, प्रष्म विकास फे लिए एक स्थायी 
प्रभिकरण बन जाएगी ? 


. उत्तर--विचार है कि ग्रामवासियो को अपना जीवन उक्षत बनाने 
में महायता करने के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेदा का काम जारी ख्खा 
वाएगा। इसके अवावा आद्या है कि सामुदायिक विकास बार्य दित- 
दिन राज्य के कल्याण कार्यकमो के साथ समस्वित होते चले जाएंगे 


भ्रश्श--यह समन्वय किस प्रकार लाया जाएगा ? 


उत्तर--इसके लिए सगठन का एक ऐसा तरीका निकाला गया है 
जिसमे यह समन्वय अपने आप ही हो रहा है । सामुदायिक विकास कार्य- 
जैसी का काम भारत सरकार के सामुदायिक विकास मत्रालय की देख-रेस 
पही रहा है। राज्यों मे एक राज्य विकास समिति है, जिसके सदस्य 
विश्स विभागों क मत्री झौर अ्रव्यक्ष वहा का मुख्यमंत्री है 


शेप 


एक वरिष्ठ अधिकारी, जो विकास आयुक्त (डेवलपमेंट 
कमिश्तर) कहलाता है, समिति का मत्री होता हैं । इसके नीचे विकास 
विभागो के मुख्य अधिकारी काम करते हूँ ) इसी तरह जिलो में कलक्टर 
या डिप्टी कमिश्नर और नीचे स्तर पर सब-डिवीज़नल अफसर अपने 
अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ यही उत्तरदायित्व तिभाते हूँ | सब-डिवीजनल 
अफसर के आाद १०० गावो क एक खण्ड का अधिकारी खण्ड विकास प्रधि- 
कारी (ब्लाक डेवलपमेंट अफसर) होता है। गावों मे ग्रामसेवक पचायतो, 
गाव के वयोवृद्ध व्यक्तियों और पाठशालाओ के शिक्षकों आदि की सहायता 
से यह काम करता है । 

इस प्रकार सामुदायिक कार्यक्रम को राज्य के सामान्य करिया-कलापों 
के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि स्वयसेवा पर आधारित एक सग्रठित 
और स्थायी कल्याण कार्यक्रम की रचना हो सके। 


अध्याय ७ 
उद्योग 


प्रबन--योजता में उद्योगों फा स्थान प्रत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । इसके 
विकास में सार्वजनिक श्ौर निजी क्षेत्रो का क्या स्थान रहेगा ? 


. उत्तर--देश में समाजवादी समाज स्थापित करने के उद्देश्य 
के ग्रनुसार १६४८ की औद्योगिक नीति को सशोधित किया गया। इससे 
जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हरा है वह यह है. कि राज्य ने औद्योगिक विकास 
वा उत्तरदायित्व पहले की अपेक्षा कही अधिक सीबे अपने हाथों में 
न त्िया है। अप्रैल १६५६ के नए औद्योगिक नीति वक्तव्य के झनुसार 
प्रोद्योगीकरण को तेज करने, विश्येप रूप से बडे उद्योगो को विकसित करने, 
सार्वजनिक क्षेत्र का अधिक विस्तार करने और निजी उद्योगों में एक बड़े 
भर वर्तमान सहकारी क्षेत्र की स्थापना करने पर जोर दिया गया है। 
जिन उद्योगों का विकास केवल राज्य करेगा, वे हैं शस्त्र और गीला-वालद 
प्रौरयुद्मामग्री, अणुशवित, लोहा और इस्पात, भारी सयत और मशीनें, 
कोयला, लिगनाइट, खनिज तेल, हवाई जहाज और रेल परिवहन, जहाज 
निर्माण और टेलीफोन । इनके अतिरिवत, लोहा, मैगनोज भर खनिज 
तोम आदि महत्वपूर्ण खनिजो और तावा, सीसा, जस्त झ्रादि की खुदाई 
और विधायन का काम भी सावजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत आता है । कुछ 
इसरे उद्योग, जैसे अल्यूमीनियम, मशीन टूल, दूसरी धातुओ का विफास, 


० 


उर्वेरक, सडक और जल परिवहन आदि अधिकाधिक राज्य के अधिकार 
में आते जाएगे, परन्तु राज्य के प्रयत्वा के साथ-साथ निजी क्षेत्र के लिए भी 
काफी गुजाइश रहेंगी । शेप उद्योग सामान्यतया निनी क्षेत्र के लिए छीड 
दिए गए हैं, परन्त्‌ उतके योजनाबद्ध विकास के लिए नियमन अधिकार 
राज्य के होगे । 
प्रइन--घे पेमाने पर औद्योगिऊ विकास के लिए किन निधियो 
को व्यवस्था की गई है ? 
उत्तर---सावंजनिक क्षेत्र में बडे और मध्यम ज्यांगों के लिए 
६१७ करोड रपए की पूजी लगाने का प्रस्ताव रखा गया है । इसके अति 
रिवत ७३ वरोड स्पया खनिज विकास के लिए रखा गया हैं ! राष्ट्रीय 
आ्रौद्यागिक विकास निगम और निजी क्षेत्र के अन्तर्गत (खदानी की खुदाई, 
बिजली का उत्पादन एव वितरण, वागान और छाटे उथोगी को छोडकर ) 
बनाए गए कार्यक्रमा पर लगभग ७२० करोड रुपया खच होने का अनुमान 
हैँ । इसमें से ५७० करोड रुपया नए विनियोगो पर और १५० करोड 
रूपया वर्तमान कारखाना के प्रतिस्थापन तथा आधुनिकीकरण पर खर्च 
क्या जाएगा 
भ्रश्व--ओऔद्योगिक सामर्थ्य के विस्तार के लिए निर्धारित प्राथ- 
मभिकताओं का हम क्‍या है २? 
उत्तर--- प्राथमसिवताएं इस प्रकार है 
(१) लोहा व इस्पात और भारी रासायनिक पदार्थों के उत्पादन, 
(इनमें नत्रजनीय खादें शामिल हैं ), भारी इजी नियरी सामान 
तथा मणीने वनान वाले उद्योगा का विकास 
(२) अन्य विकास पदार्थों और उत्पादक माल के निर्माण की 
सामथ्य का विकास, जँसे अल्यूमीनियम, सीमेट, रासायनिक 
लुगदी रंग और आवश्यक दवाएं 
(३) वर्तमान महत्वपूर्ण उद्योगों का आधुनिकीकरण ग्रौर नवी- 
करण जैसे पटसव, सूती कपड़ा और चीनी 
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१५ बोडहीत डिब्दा कारखाना श्र है 

१६ छोटी ज्ञाइन के सवारी डिब्बों के निर्माण १०१० 
के लिए कारखाना ्। 

१७ भारतीय टेलीफोन उद्योग (विस्तार) 455 24 9" 


प्रधन--निजी उद्योगो का विकास ठोक ढंग से हो, इसके लिए सरकार 
या उपाय कर रहो हूँ ? 


उत्तर--१६५१ के उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम के 
प्रननगेत राज्य को किसी भी उद्योग की जाव-पडतात करने का अधिकार हैं, 
भ्ोर उसके वाद यदि उस उद्योग का प्रबन्ध ठीकढ़ंग सनहा रहा हों तो 
राज्य उसे अपने भ्रधिकार में ले सकता है । निजी उद्योगा को व्यवस्थित 
करने के लिए इस झधिनियम मे दो वाते विशेष रूप से कही गई है-- 
एक हूँ लाइमेंस देना और दूसरे, अलग अलग उद्योग के लिए विकास परिपदे 
मग्रठित रूरना। भन्य उद्योगा को भी इस झ्रधितियम के अन्तगत लाने के 
लिए इसमें दो सश्ोधन किए गए है । नई इवाइया स्थापित करने के लिए 
तेथा सामर्थ्य का विस्तार करने के लिए जो ग्रजिया ग्राती है, उनको 
जाच लाइसेंस समिति करती हैं । स्मरण रहे, लाइसेंस समिति का काम 
मार को केवल परामर्श देना ही है। लाइसेस लेने वाला को निश्चित 
समय के अच्दर कुछ कार्यवाहिया भी पूरी करनी पढ़ती है । 

उपयुक्त अधिनियम के अन्तर्गत बहुत-से उद्योगो, जैसे भादी रासायनिक 

पदर्य उद्योग, साइकिल उद्योग, चीनी उद्योग, विजली उद्योग और औपध 

निर्माण उद्योग के लिए विकास समितियां वना दी गई है । 

इसके झतिरिवत, निजी उद्योगा पर सशोधित कम्पनी भ्रधिनियम 
दारा भो अ्रजुश रखा गया है ताकि निजी उद्योगों का प्रवन्ध स्वीकृत 
मानदष्डा के भनुसार होता रहे । 


>पेमूर सरकार द्वारा लगाए गए ३१ लाव रुपए इसके श्रतिरिक्‍त है। 


0 
प्रश्व--विदेशी पूजी क सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ? 


उत्तर--इस सम्बन्ध मे सरकार को नीति यह है कि यदि किसी वस्तु- 
विशेष के उत्पादन की पर्याप्त सम्मर्थ्य देश में न हो तथा विदेशों से 
डेकनीकल सहायता ली जानी हो, तब वह ॒ विदेशी पूजी झामत्रित कर 
सकती हूँ । 


वैसे सरकार की कोशिय यही रहती हैँ कि जहा तक हो सके स्वामित्व 
और नियत्रण भारतीयों के हाथो में ही रहें, श्नौर भारतीय कर्मचारियों 
को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि आगे चलकर वे विदेशी विद्येपन्ों के स्थान 
पर काम सभाल सके । 


देश में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए विदेशी पूजी मिल सके, 
इसके लिए सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि औद्योगिक 
लीत्ति लागू करने में देशी और विदेशी प्रतिप्टानी में किसी प्रकार की भेदभाव 
की नीति नही बरती जाएगी । इसके अतिरिक्त, विदेशियों को इस देश 
में जो लाभ प्राप्त होगा, उसे अपने देश में भेजने के लिए तथा पूजी के 
वापिस लौटा लेने के लिए (परन्तु विदेशी मुद्र! की स्थिति का ध्यान 
रखते हुए) उन्हें समुचित सुविधाएं प्रदान की जाएगी। यदि राष्ट्रीय- 
करण की नौवत आई तो उन्हें उचित मुप्रावजा दिया जाएगा । 


अनुगान हूँ कि योजनाकाल में निजी क्षेत्र के उद्योग कार्यक्रमों के लिए 
लगभग १०० करोड रुपए की विदेशी पूजी, जिसमे समरणकर्ताआो की पूजी 
भो सम्मिलित हैं, प्राप्त हो सकेगी । 


प्रइन--पोजना में उद्योगो पर जो विशेष जोर दिया गया हैं, 
उप्से खनिज उत्पादन को और भी बढ़ाना होगा ३ महत्वपूर्ण खनिजो 
के सम्बत्थ योजना क लक्ष्य क्या हे ? 


है] 
उत्तर--योजना में खनिज विकास के लिए ७३ करोड रुपए की व्यवस्था 
है। मुस्य लक्ष्य इस प्रकार है -- 


खनिज मात्रा १६४४ में १६६०-६१ 
उत्पादन के लक्ष्य 








कोयला लाख टन ३७० च्‌०० 
कच्चा लोहा प ३ श्र्श्‌ 
मेंगनीजञ हे श्ड २० 
चूना पत्थर हप अप्राप्य २३२३े 
जिफम के कई! १६७ 
वाजसाइट हजार टन ७५ १७५ 
बन आय धर 


सनिज विकास कर्यत्रम के सम्दन्ध में दो वाते विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय हैं । पहली वात यह है कि कोयला उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र 
में केवल राज्य ही नए साधनों की खोज करेगा । राज्य के वर्तमान कार्यो 
में भी विकास किया जाएगा । इसके श्रतिरिकत निजी खानो से कहा गया हूँ 
कवे भी अपना कुल उत्पादन एक करोड टन तक बढाने की कोशिश करें । 
झसरी बात यह है कि देश के तेल साधनो की खोज और विकास कार्य 


योजना में विशेष प्रायमिकता दी गई है, क्योंकि देश में तेल का वर्तमान 
उत्पादन प्राय नग्रष्य है । 


अब्याय 5 
कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग 


प्रशन--राष्ट्रीय श्रथ्॑-व्यउस्था में ग्राम उच्चोगो और दोटे उद्योगो 
बा क्‍या स्थान हैं ? 


उत्तर---उद्योग देश के आर्थिक ढाचे के अभिन अग है । यदि ठीक ढग 
से इनका विकास किया जाए, तो इनसे लोगो को वहुत-में काम-बध मित 
सकते है, लोगो की आमइनी और जीवन-स्तर ऊचा उठ सकता है भौर 
ग्रामो की पअर्य-व्यवस्था अधिक सन्तुलित हो सकती है | टेबनीवल उन्नति 
| के साथ-साय गावो के उच्चोगा का ढाचा भी बदल सकता है और साधारण 
धधी के स्थान पर छोटी-छोटी उद्योग इकाइया स्थापित की जा सकती 
है, जिससे लोगो की बढती हुई झ्रावश्यकताए भी पूरी हो सकेगी । इस प्रकार 
ग्राम उद्योगों और छोटे उद्योगों को अर्थ॑-व्यवस्था में एक प्रगतिशील 
और समर्थ विकेन्द्ित क्षेत्र के रूप में स्थान देना होगा जो कि एक झोर तो 
कृषि और दूसरी ओर बड़े उद्योगो के साथ सम्बन्धित होगा । 


प्रषम--कुटोर उद्योगों और छोटे उद्योगों को बडे व्परखानों 
के मुकादले में नुक्सान उठाना पडता है । यह मसला किस प्रदयर हल 
क्या जा सकता है ? 

उत्तर--इस मसले का हल यह हैँ कि उन क्षेत्रों में जहा छोटे और 
बड़े दोनो प्रदार के उत्पादक हैं, स्यमान्य उत्पादन क्यंत्रम बनाए जाए । 


ड६ 


इसके लिए योजना उद्योग ने निम्नलिखित कुछ उपायो में एक या सभी को 
काम में लाने की सिफारिश कौ है -- 


(१) दोनो के उत्पादन क्षेत्रो का या दो निर्वारण कर दिया जाए 
या एक्डडूसरे के उत्पादन क्षेत्र सुरक्षित रखे जाए , 

(२) जहा आवश्यक हो, वहा बडे उद्योगो की सामर्थ्य का विस्तार न 
होने दिया जाएं, और 

(३) बड़े उद्योग पर उपकर लगा दिया जाए ताकि उसी प्रकार का 
जामान बताने वाले छोटे उद्योग को लाभ पहुचे 


अभीष्ट विकेद्धित क्षेत्र बनाते के लिए छोटे भौर बडे उद्योगी मे---चाहे 
खतस्त छोटे उद्योग हो भ्रघवा पुरे बनाने वाले उद्योग हो--उत्पादन 
पत्र सुरक्षित कर देना भरत्यन्त आवश्यक है परल्तु बडे उद्योगो की उत्पादन 
सामर्य्य सीमित करने से पहले यह वात देखनी होगी कि उस वस्तु विशेष 
ओदूलमाग क्तिनी हैँ भ्रौर छोटे उद्योग उसे कहा तक अच्धी तरह पूरा 
कर सकते है। बड़े उद्योग पर उपकर लगाकर छोटे उद्योग को सुदृढ़ बनने के 
लिए समय और अवसर दिया जा सकता है, परन्तु ऐसा करते समय हर 
उद्योग की सामर्थ्य पर दृष्टि रखद श्रत्यावश्यम हैं। 


को प्रनन---कारखालो ले हपर्षा फे प्रतिरिकत, कुडीर उद्योगो भोर छोदे 
उद्योगों को झिन कठिनाइयों छा सामना करना पडता है और उन्हें दर 
करने के क्या उपाय किए गए है ? 


बह उत्तर--कुटोर उद्योगों शरर छोटे उद्योगों की कठिनाइया सक्षेपर में 
है कि उन्हें टेक्नीकल और आर्थिक सहायता नही मिलतो तथा उनके 


पाप्त मस्म्मत और रख-रखाव ध्रादि तथा खरीदते और वेचने की उचित 
मृविधाए नहीं हैं । 


भ्रूण 


ग्रामऔर नघ्‌ उद्योग समिद्ि की रिपोंट तथा १६५६ के प्रौद्योगिक 
नोति प्रस्ताद को दृष्टि में रखते हुए इन कठिनाइयों की दूर करने के 
लिए निम्न उपायो को सिफारिय को गई हैं - 

(१) विकेन्द्रित क्षेत्र को सयठन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने 
के लिए औद्योगिक सहकारी समितिया (समरण और हाट- 
व्यवस्था तथा उत्पादक सहक्ताटी सस्थाए दोनो) दनाई जाए, 

(२) ऋण देने की सुविधाएं बटाई जाए जिन्हें विशेष रूप से रिजर्व 
बैंक, स्टेट बैंक और राज्य वित्त नियम प्रदान करें, 

(३) जहा सम्भव हो, वहा पावर (विजली) लगाई जाएं, तथा 

(४) ओऔद्योग्रिक बस्तिया तया ग्राम सामुदायिक कारखाने स्थापित 
किए जाए जो झन्वत झौद्योग्रिक उन्नति के केद्ध-स्थल बस 
जाए । 

दूसरी योजना की अवधि में छोटे उद्योयो के लिए सेवा सस्थानों की 

सख्या ४ से बढाकर २० कर देने वा निईचय क्या गया है । इससे और 
अधिक टेक्‍नीकल सहायता प्रदान की जा सकेगी । राष्ट्रीय लघु उद्योग 
निगम भी किल्त-खरीद आधार पर मशीनें खरीदने तथा क्रयादेश 
प्राप्त करने आदि सम्दन्धी योजनाए शुरू करके सहायता प्रदान करेगा । 


प्रश्न--पोजना में ग्राम उद्योगों और छोटे उद्योगों के लिए २०० 
करोड़ रुपए की व्यदस्था की गई है। इसमें से क्तिना-क्तिता घन विभिन्न 
काम-धर्षो के लिए रखा गया हूं ? 


उत्तर--यह विभाजन इस प्रकार होगा --+ 
प्रिव्यय 


उद्योग (करोड रफ्यों में) 
+ह श्६ २ 


१. ह्थक्रघा न न 
१६०७ 


३. खादी (अम्दर चरला कार्यक्रम को छोडकर) - 


श्र 


३ ग्राम उद्योग 

४ दस्तकारिया बडे 
५. रेशम कीट पालन 5 की 
६» नारियल जटा की कताई-बुनाई 

७. छोटे उद्योग हि हल 
के. सामात्य कार्यक्रम. «« हू 


जोड़ 


२०० ० 


श्रध्याप ६ 
परिवहन और संचार 


प्रबव+-योजना पर जितना ख्च होगा, उसका लगभग २६ प्रतिशत 
परिवहन शौर संचार के लिए रखा गया है । योजना में इस कार्यक्रम 
को इतना महत्व क्यो दिया गया है भर यह व्यम किस प्रकार किया 
जाएगा ? 


उत्तर--विश्वयुद्ध और देश के विभाजन के फलस्वरूप हमारी परिवहन 
व्यवस्था पर काफी दबाव पैदा हो गया था। भ्रव देश्व में जो बहुत-से वएं 
आधिक विकास के कार्यक्रम चालू है, उनके कारण भी उतर पर उत्तरोत्तर 
दबाव बढता जा रहा है । दूसरी योजना की अवधि में विकास कार्यक्रम 
बहुत बढ जाएगे और यदि समुचित परिवहन, विशेषकर रेल परिवहन 
की सुविधाएं उपलब्ध न की गई तो ये कार्यक्रम खाई में पड जाएगे। 
यही कारण है कि द्वितीय पचवर्षीय योजना में परिवहत विश्ञास के कार्य त्रमो 
के लिए इतना अधिक घन निर्धारित किया गया हैं । स्थिति तो यह है 
कि यदि इससे भी अधिक धवन हो तो उसका भी सदुपयाय किया जी 
सकता है । 
परिवहन और सचार के लिए निर्धारित १,३८५ करोड स्पए में मे, 
&०० करोड़ रुपए केवल रेलो पर, २६६ करोड रपए सडकी और सडक 
परिवहन पर, १०० करोड रुपए जहाजरानी तथा बन्दरगाह़ों पर, 


श्र 


४३ करोड़ रुपए नागरिक (सिविल) उड्डयन पर, तथा ७६ करोड रुपए 
भद्ार तथा प्रसारण पर व्यय किए जाएगे । योजना मे रेलो के लिए निर्धा- 
रिति 8०० करोड रुपए की धनराशि क॑ भ्रतिरिक्त भी २२५ करोडरूपए 
वर्नेमान सामान के बदलते के लिए व्यय किए वाएगे । 


प्रइन--रेल कार्यत्रम की मुख्य बातें क्या हे ? 


उत्तर--पहली योजना की प्रवधि में रेलो की चल और भ्रचल सम्पत्ति 
के पुमनिर्याण और झ्राधुनिकीकरण के जो कार्यत्रम आरम्भ किए गए थे, 
उन्हें दूसरी पत्रवर्षीय योजना में भी चालू रखा जाएगा । इसके झतिरिक्त, 
ज्यो-ज्यो उत्पादन में बृद्धि होती जाएगी भौर नए कार्यत्रम शुरू होते जाएगे, 
रैली को भर अ्धिर माल आदि ढोना पडेगा । इसके झतिरिवत, दबाव का 
भामना करने के लिए यह आवश्यक हैं कि नई पटरियां बिछाई जाए और 
(ले डिल्यो और इजनो में बडी मात्रा में वृद्धि की जाए । १६५५-५६ में 

न १भरव १४ करोड टन माल ढोया था। अब अनुमान है कि १६६०-६१ 
मैं कहें | अरब ८० करोड टन माल दोना पड़ेगा । यह ग्नुभव किया जा 
रहा हैं कि रेलो के लिए जितनी धनराशि निर्धारित की गई है, उससे रेले 
आनायात के पूरे भार को वहन कृरने मे समर्थ नही हो सकेगी भौर हां सकता 
हैं दो सुवियाए प्रदान की गई है उतसे काम न चले । 


रैलो के कार्यक्रम में अन्य कार्यों के साथ-साथ प४२ मौल लम्बी 

नई लाइनें बनाने, १,६०७ मील लम्बी लाइन को दुहरा करने, 5,००० 
मौत सम्बी पुरानी लाइनो को फिर से चालू करने, २,२४८ रेल इजम 
११,३६४ यात्री डिब्बे और १,०७,२४७ माल डिब्बे बनाने की व्यवस्था 
गई हैं। इस कार्यत्रम के भ्रन्तयत ८२६ मील लम्बी ताइनो पर बिजली से 
जलने बालो “ले गाडिया चलाने भर १,२६३ मील लम्बी लाइनों पर 
जल रेल गाडिया चलाने की भी व्यवस्था वी गई है । इसके प्रतिरिबत 
ऑमानरेल सरखानो में सुधार करने, समत्रो और मशीनों वी मरम्मत करते 


ष््ड 


तथा नई इकाइया स्थापित करने के लिए भी काफी धनराशि की 
व्यवस्था की गई हूँ । यात्रियो और लवे कर्मचारियों को कुछ झोर सुविधाएं 
भी प्रदान की जाएगी । 


प्रशन--देश्ी उत्पादन से रेल के इजनो, यात्री डिब्नो तवा साल डिब्बो 
को पझ्रावज््यकता कहा तक पूरो हो सकेगी ? 


उत्तर--पहली गोजना बी अवधि में जितने रेल इजन, सवारी डिब्बे 
झौर माल डिब्बे झरादि प्राप्त करने का विचार है, उनमें मे आशा हैं कि १,७५० 
इजन, सारे सवारी डिब्बे और १,००,५२२ माल डिब्बे देशी साधनों से 
ही उपलब्ध हो जाएगे | इस प्रकार इस प्रत्पन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र में आरम- 
निर्भरता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रगति की जा रही है । 


रेल इजन बनाने का काम चित्तरजन कारखाने में तथा टाटा लौको- 
मोटिव एण्ड इजीनिर्यारेग कम्पनी ( टेल्को) में होता है । चित्तरजन कार- 
खाने ने १६५५-५६ में १२६ ल इजन बनाए । इसकी तुलना मे द्वितीय 
योजना के प्रन्त तक प्रति वर्ष ३०० इजन तक उत्पादन बढाने के लिए इस 
कारवाने के लिए £ करोड रुपए की व्यवस्था को गई हैं । इसी बीच 
आशा है कि टाठा कारखाना भी ५० के बजाय १०० छोटी लाइन के इजन 
तैयार करने लगेगा । जहा तक सवारी डिब्बो का सम्बन्ध है, पैराम्बर- 
स्थित इन्टेगरल कोच फैक्टरी योजनाकाल में प्रति वर्ष बडी लाइन के 
२०० डिब्बे और अनन्त में साज-सामान से लैस ३५० डिब्बे तैयार करने 
लगेगी। इसके अतिरिक्त, छोटो लाइन के सवा डिब्बे बनाते का एक 
नथा कारखाना भी कायम किया जाएगा। ग्राज्ञा है कि १६६०-६६ तक 
सवारी डिब्बों की उत्पादन सख्या १,२६० से बढ़कर १,८०० श्रतिवर्ष 
और माल डिब्बों की १४,००० से बढ़कर २५,००० प्रतिवर्ष हो 


जाएगी ! 


श्र 


प्रशन--रेल यात्रा को भ्रधिक आरामदेह बनाने के लिए क्या-क्या 
उपाय किए जा रहे है ? 


उत्तर--योजनाकान में सवारी गा्डियो में ई प्रतिशत प्रतिवर्ष अर्थात 
कुल मिलाकर १४ प्रतिवर्ष वृद्धि हो जाएगी । फिर भी इससे सवारी गाडियो 
में भोड-भाड कम नहीं होगी, क्योकि गाडियो से यात्रा करने वाले लोगो 
की सस्या तीन्र गति से बढती जा रही है । 

यात्रियों को सुविधाएं देने के कार्यों के अन्तर्गत एक तो रेलवे स्टेशनों 
का पुननिर्माण किया जाएगा जिससे कि यात्रियों के लिए विधाम गृह, प्रतीक्षा 
गृह, जलपान गृह भौर दुकानें प्रादि उपलब्ध की जा सकें। इसके भ्रति- 
रिक्त, प्लेटफार्मों को चौडा, ऊचा और लम्बा बबाया जाएगा तथा 
पुल बनाए जाएगे । स्टेशनों पर अ्रच्छे शौचालय, स्नान गृह प्रौर पानी की 
सम्‌चित व्यवस्था तथा प्रतीक्षा गृहो में बिजली और विजली के पे, तथा 
बढ़िया सवारी डिब्बे उपलब्ध करने के लिए भी व्यवस्था की गई है । 
कु जनता एक्सप्रेस गाडिया भी, जिनमें तीन वातानुकूलित है, चालू की 
गई है जिससे सम्बी यात्रा सस्ती, जल्दी भौर आराम से पूरी हो जाती है । 
इसे ग्रतिरिकत भ्रब सब श्रेणियों के यात्री डाइनिंग कारों (भोजन डिब्बों) 
औरौर विश्वाम गृहों का प्रयोग कर सकते हैं । 

यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाप्रों के विवरण तथा कार्यक्रमों की 
शायमिकता, रेल उपभोवता सलाहकार समितियों के साथ सलाह करके 
हैं। निश्चित की जाती है । 


पे प्रश्च--सडको का विकास करने के लिए कया कार्यक्रम बनाया 
है? 


न उत्तर--मडके केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर बनाती है। राष्ट्रीय 
था प्रयदा सड़कों वे लिए सीधे केंद्रीय सरकार ही जिम्मेदार 


५६ 


है । राष्ट्रीय सडको के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने कँर्य्रम में कुछ 
अन्य सडकों, जैसे पासी-मदरपुर सडक, पत्निमी तटवर्ती एक सडक, और 
पठानकोट तथा ऊधमपुर दे वीच एक दुसरी सडक का विकास गरने को भी 
व्यवस्था सम्मिलित हैं । इसके अतिरिबत, केन्द्रीय सरकार के इस बायेत्रम 
में अन्तर्राज्यीय भ्रधवा आर्थिक दृष्टि से महत्दपूर्ण सडको का विकास करने 
के लिए भी राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था है । 

निम्न तालिका में पहली योजना में आरम्भ निए गए कार्यो का दूसरी 
योजता में चालू रवने के अतिरिक्त, उत सडको क कार्यत्रम का विवरण 
ददिया गया है जिसको जिम्मदारी के द्र क ऊपर है -- 
(१) राष्ट्रीब सडें 

(के) परस्पर सके मिलाने के लिए 


निर्माण कार्य ६०० मील 
(ख्र) वर्तमान सडक में सुधार बरना या उन्हें 
चौड़ा करना #००० मील 
(भर) बड़े पुल ६० 
(२) चुनो हुई सड़कें 
(क) नई सके १५० मीच 
(ख) वर्तमाव सडको में सुधार ५०० मील 


(३) भ्रन्दर्राष्ट्रीय सडकें और सोमान्त तथा पहाड़ी 
क्षेत्रों में सडके बनाने के विशिष्ट कार्यत्रस 
(क) नई सडके १००० मील 
- (ख) चर्तमान सडको में मुघार २,००० भील 
बाम्य सरकारें अपने-अपने राज्य की सडक तथा यावो की सटे बनाने 
के लिए स्वय उत्तरदायी हैं । दूसरी मोजना की अवधि में राज्यो क॑ कार्यक्मी 
के भ्न्तगेंत लगभग हैं5,००० मील लम्बी कच्ची सडक बनाई जाएगी। 
डस वार्येत्रम में पिछड़े प्रदेशों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । 


श्र 


गादो में सड़कें बनाने के कार्यत्रम के अन्तर्गत कितने मील लम्बी सडके 
बनाई लाएगी, इसका सही अनुमान लगाना तो कटिन हैं परन्तु इस 
कार्य में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तया अन्य सस्थाओं से काफ़ी सहायता 
मिलेगी। 


प्रयन--योजना में जहाजरानो के विक्रास से सम्बन्धित मुख्य लक्ष्य 
कया है ? इस सोति को किस प्रकार कार्पान्वित किया जाएगा ? 


+  उत्तर--अहाजरानी के क्षेत्र में जो लक्ष्य रखें गए है उनमें से एक तो यह 
हैँ कि तद्येय स्यापार की सन भावश्यकताओं का पूरा क्या जाए, और 
ऐमा करने हुए रेलो के कुछ यात्रायात को तटीय जहाजरानी की और 
माड दिया जाए, दूसरे, टैकर बेडा तैयार क्या जाएं, और तीसरे, 
धीरे धोरे देश के विदेशी व्यापार का हिस्सा भारतीय जहाजो का दिलाया 
जाए । 

१६४५-५६ में तटीय जहाजो की भारवहन क्षमता ३,१२,००० टन 
थी। प्रस्ताव है मि तटीय व्यापार वी सव आवश्यकताओं को पूरा करने 
के लिए जहाजों बी भारवहन क्षमता ४,१२९,००० टन तक बढा दी जाए। 
प्राशा हूँ कि टेंकर बेडे की भारवहन क्षमता भी ५,००० टन से बडकर 
२३,००० टन हो जाएगी । विचार हूँ कि योजनाकाल में कुल मिलाकर 
भारतीय जहाजो को भारवहन क्षमता लगभग ६,००,००० टन अर्थति 
पहली पचवर्धीय योजना के श्रन्द तक की भारवहन क्षमता से दुगननी कर 
दी जाए ! इससे भारतीय जहाज देश के समुद्रो व्यापार का करीब १२ से 
१४ प्रविशत भौर निकटस्थ देशा के साथ व्यापार का ५० प्रतिशत काम 
भेभालने में समर्थ हो जाएगे। निन्‍्तु जहाजो के मूल्य बढ जाने के कारण 
पेनेमान साधनों से हमारे जहाजो को भारवहन क्षमता केवल १,८६०,००० 

भौर बढ़ाई जा सकेगी । 

जहाजरानी का विस्तार करने के कार्यक्रम के लिए ३७ करोड 
कप की ध्यवस्था की गई है। इसमें से करीब २० करोड़ रुपए ईस्टर्त 


का 


“दिपिग क्रपोरेशन तथा एक नई का रपोरेशन पर (जो परिचम एशिया के 
भलए जहाज चलाएगी) खर्च किया जाएगा। बची हुई धनराशि में ते निजी 
'जहाजी कम्पनियों को सहायता दी जाएगी । 


प्रइत--पीजना में बन्दरगाहों का क्राघुनिकोकरण करने की व्यवस्था 
है । इस सम्बन्ध में किए जाने वाले मुल्य रायंक्रम क्‍या हें? 


उत्तर--सक्षेप मे उद्देश्य यह है कि गोदियों का आधुनिकोकरण करऊे 
"उन्हें श्राववयक सामान से लेस किया जाए, जिससे देश में होने वाले विकास 
के कारण बढ़े हुए व्यप्पार को सभाला जा सके। आशा है कि दूसरी 
योजना के पाच वर्षों में ग्रायात और निर्यात व्यापार को सभालने में बड़ें 
बन्दरगाहो की सामर्थ्य प्रतिदर्ष २ करोड ५० लाख टन से बढकर ३ करोड 
“२५ लाख टन हो जाएगी । 

बम्बई में इस कार्यक्रम के अन्तगंत भ्रिस भ्रोर विक्टोरिया शोदियों वा 
विकास किया जाएगा ताकि हर ऋतु में उनमे जहाज भ्ा-जा सके । इसक 
अतिरिक्त मिट्टी निकालकर गहराई बनाए रखने तथा मरम्मत क्षरने के 
'लिए दो भन्‍्य बन्दरगाह भी बनाए जाएगे । कलकत्ते में इस कार्यक्रम के 
अन्तर्गत किदरपुर और किय जाज॑ गोदियो का बिकास किया जाएंगा, 
तथा किदरपुर गोदी की घाट-दीवारो को मजेबूत करन के झतिरिकत, 
कफल्टा प्वाइट रीच पर नदी भ्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किए जाएगे । 
प्नोटिंग ऋाफ्ट के लिए भी काफ़ी मात्रा मैं घन की व्यवस्था की 
गई है । 

मद्रास में इस काये क्रम के भ्रन्तग्त आदे गोदी योजना का पहला चरण 
मिल हूँ । इसके झतिरिबत ठेल गोदी, योजना बन्दरगाही उपकरण तथा 
फ्लोटिंग क्राफ्ट पर व्यय किया जाएगा । कोचीन में तीन ब्ये बनाने भौर 
४झतिरिक्त धाट बताने की व्यवस्था की गई है । कडला बन्दरगाह में भी, 

जोतेजी से विकसित हो रही है, दो नई जैटिया बनाई जाएगी । ये जेटिया अभी 

'हास में बनाई गई घार जैटियो के प्रिरिद्त होंगी। स्मरण रहे कि कडला 


शहद 


बन्दरगाह का विकास इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि जो व्यापार पहले 
कराची वन्दरगाह के मार्ग से हुआ करता था, वह इस बन्दरयाह से होने 
लगे विस्थापित ब्यवितयों के नयर गाघीधाम का भी और विकास किया 
जाएंगा। विद्यालापत्तनम में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वहा से तेल साफ 
बरदई के कारखाने के लिए तेल उतारते-लादने के दो घाटो के बनाने, 
फ्नोटिंग क्रापट तथा वर्तमान घाटों पर माल लाने-ले जाने, अन्य 
उपकरण खरीदने तथा खनिज लोह तथा अन्य सामान के निर्यात का 


सृदिघाजनक बनाने के लिए दो नएं घाद तैयार करने की व्यवस्था की 
गई हैं। 


_परश्न--प्रसेनिक (सिबिल) उलुयन कार्यक्रम के दो श्रंग है-- 
भक्हे हवाई भ्रट्टें बनाना और झन्य भाषइपक सुविधाओं का अवन्ध करना 
तब हवाई सेवाओं को विकसित करना । इस कार्यक्रम को पूरा करने 
के लिए क्या उपाय किए जा रहे है ? 


. उंत्तर--जहां तक हवाई अड्डो का सम्बन्ध हूँ, योजना के कार्यक्रम का 
उहशय यह है कि राज्यो की सब राजघानियो और दूसरे मुस्य नगरो मे 
कलाई बहाज माने-जाने लगें । इस समय झरसेनिक उड्डयन विभाग के भ्रधीन 
5$ हवाई भरड्डें है। पहली योजना की भ्रवधि में नो नए हवाई मड्ढे 
पाएं गए थे भौर दो शुरू किए गए थे, जो अब पूरे होने वाले है। 
दूपरी योजना में ८ भौर हवाई भट्टे तथा ग्लाइडर भड्ठें बनाने का विचार है। 
फ व्यापक निर्माण कार्यक्रम भी भारम्भ वरना हूँ. जिसझे अन्तर्गत 
हपन मार्गों (रत-वे), हैगरो, टेकनीकल इमारतो, तथा भूमि पर प्रकाश 
हे प्रव्षष भर हर सचार तथा अन्य झावश्यक उपकरणों की व्यवस्था की 
जाएगी । 

जप में बायु सेदामों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था ताकि 
दा योजनानुसार बिकास किया जा सके । इस उद्देश्य से इडियन एयर- 
रस फारपोरेशन भौर एयर-इडिया इटरनेशनल की स्थापना क्रमशः 


ह० 


अन्त्देशीय तथा वैदेदिक उड्डयत के लिए की गई। ये कारपोरेशन अपनी 
सेवाओं तथा सगठनो को सुदृद बनाने के लिए प्रथत्नशील है । इंडियन एयर- 
लाइन्स के जहाजो का आधुनिकीकरण करने के लिए भी योजना में व्यवस्था 
की गई है । इस कारपोरेशन ने पहली योजना की ग्रबधि में पाच वाइकाउप्ट 
हवाई जहाजो का भार्डर दिया या और ध्रद पान भौर हवाई जहाजो रा 
आईर दिया गया है ! वैदेशिक सेवाओं के लिए कुछ टर्बो-प्राप या जेट विमात॑ 
खरीदे जाएंगे । दोनो कारपोरेशनों को कार्यक्रमों के लिए योजता में 
३० ५ करोड़ रुपए की व्यवस्था हैं । 


5 

प्रबन--डाक भौर तार विस्तार कार्यक्रम के प्नन्तर्गंत क्या देहाती क्षेत्रों 
को श्रावश्यफताभों को ओर ध्यान दिया गया हे ? 

उत्तर--हा । डाक सुविधाओं का विस्तार करते हुए देहाती क्षेत्रों की 
आवश्यकताञ्नी की ओर विज्ञेष ध्यान दिया गया है। पहली थोजना में 
लक्ष्य यह्‌ था कि दो मील के घेरे में बसने वाले गावो के प्रत्येक 
समूह के लिए, जिनकी कुल जनसल्या २,००० के लगभग हो, एक डाकस्ताता 
लोला जाएं, बशतें कि इससे ७५० रुपए से अधिक वाधिक हाति न हो 
और तीन मील के घेरे के अन्दर कोई डाकखाना न हो । दूसरी पोनना 
में यह नीति उन गावो के लिए भी लागू होगी जो चार मील के घेरे में बसे 
हुए हैं और जितकी जनसंख्या २,००० के करीब है श्रर्यात जो विरत 
जनसख्या वाले क्षेत्र हूँ । इस बात की भी कोशिश को जाएगी कि डाक का 
वितरण पहले की भ्रपेश्ा श्रधिक बार हो सके । 

तार व्यवस्था कार्यक्रम का यह भी उद्देश्य हैं कि इस सेवा को छोटी* 


छोटी दूरियो के बीच अर्थात देश में हर पाच मील को दूरियों पर उपलब्ध 
किया जा सके । गावो के प्रत्येक श्रश्चासत केन्द्र में डाक' श्रौर तार कार्यालय 


स्थापित किए जाएगे । 


ःहर 
प्रश्न--प्रसारध कार्यक्रम को मुख्य विशेषताएं क्या है ? 


उत्तर--पहली योजना को अवधि मे प्रत्येक भारतीय भाषा के लिए 
कम से कम एक सम्प्रेषण केन्द्र (ट्रासमीश्ान स्टेशन) स्थापित करने का 
जो लक्ष्य रखा गया था उसमे पूरी सफलता मिली हैं । इसके फलस्वरूप, 
दूमरी योजना में नए केन्द्र खोलना इतना महत्वपूर्ण नही हैँ जितना कि 
इन उपलब्ध सेवाप्नी को यथासम्भव अधिक क्षेत्रों में फैलाना। 


यह काम सोडियम बेव और श्ञार्टर वेद मम्प्रेषण सन्त्रों का उचित 
मामजस्प करके हो पूरा किया जा सकता हैं । देश में राष्ट्रीय कार्यक्रमों 
को बढती हुई माग पूरी करने के लिए तथा राष्ट्रीय प्रसारणों को हर केन्द्र 
में एक साथ प्रसाश्ति करने के लिए दिल्ली में एक १०० क्लोवाट कया 
शार्ट वेब ट्रासमीठर और १०० किलोवबाट का मोडियम बेव ट्रासमीटर 
स्थापित किया जाएगा । वैदेशिक सेवाओ को परुप्ट करने के लिए भी दिल्‍ली 
में दो १०० क्लिबाट के झार्ट वेव ट्रासमीटर और वम्बई, कलकता, तथा 
मद्रास में ५० बिलोवाट झार्ट बेब के ट्रासमीटर स्थापित किए जाएगे । देहाती 
भाश्यो के लिए रेडियो सुनने की सुवियाओं में भी पर्याप्त वृद्धि की 
जाएगी और दूसरी योजना की अवधि में लगभग ६०,००० पंचायती रेडियो 
नगाए जाएगे । 
इन संत कार्यक्रमों के लिए योजना में € करोड सर्प की व्यवस्था को 


गई है। 


अच्याय १० 


श्िक्षर 


प्रइन--योजना में शिक्षा के लिए कितना घन निर्धारित किया गया है ? 
उसके परिणामस्वरूप शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं कितनी बढ जाएगी ? 


उत्तर--योजना में सिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए ३०७ करोड़ 
रुपए की व्यवस्था को गई हैं. जिसमें से &५ करोड रपए केद्ध द्वारा ग्रोर 
२१२ करोड रुपए राज्य सरकारों द्वारा व्यय किए जाएगे । यह व्यय केवल 
नई शिक्षा मस्थाओ तथा वर्तमान शिक्षा संस्थाओं के विार पर कया 
जाएगा, और पहली याजना की अवधि में आरम्म कीं गई योजनाएं 
इसमें सम्मिलित नहीं है। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक विकाम कार्यक्रमों 
के जिए निर्धारित की गई धनराशि में से १२करोड रुपए से अधिव सामान्य 
शिक्षा वी लिए तथा लगभग १० करोड स्पए सामाजिक झिश्षा के लिए हैं । 
विकास के विविध क्षेत्रों जैसे कृषि स्वास्थ्य, विस्थापित व्यक्तियों का 
पुनर्वास और पिछड़े वर्गों के कल्याण आदि के कार्यक्रमों में मी बिता 
सूबियाएं बडते की व्यवस्था हैं । 
सक्षेप में, दूसरी याजना वे शिक्षा सम्बन्धी मुख्य लद्ष्य इस प्रवार 
(१) ६-११ दय वर्ग के ६३ ब्रतिशत बच्चो की पदाई को व्यवस्था 
करता । १६४५-४६ में यह संख्या ५१ प्रतिशव थी । 


हि 


श्र 


(२) ११-१४ बय वर्ग के २३ प्रतिशत बच्चो की पढ़ाई की व्यवस्था 
बरना। १६५५-५६ में यह सल्या १६ प्रतिशत थी । 

(३) १४-१७ दय वर्ग के १२ प्रतिझ्तत बच्चो की पढ़ाई की व्यवस्था 
करना । १६५५-५६ में यह सख्या & प्रतिशत थी । 


विश्वविद्यालयौय शिक्षा के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए 
गए हैं, क्योकि! इस क्षेत्र में समस्या नर्तमात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की 
है कि विस्तार करने वी । 


अध्न--वर्तमाव शिक्षा पद्धति को काफो आलोचना हुई है । इसको 
पैधारने के लिए कया प्रयत्न किए जा रहे हा 


उत्तर-शिक्षा पढ़ति का एक मुल्य दोप मह है कि उसमें बौद्धित 
प्रौर मैंड्ानिक बातो, पर प्रावश्यकता से अधिक नोर दिया जाता है जिससे 
उच्चे की प्रत्तिभा का स्वतस्थ रुप सै विकास नही हो पाता । इसलिए योजना 
पयोग ने पहली योजसा में अस्ताव रखा था कि प्राइमरी स्कूलों को धीरे- 


घोर वैमिक श्यूनों में बदल दिया जाए जिससे सामाजिब' दृष्टि से उपयोगी 
शिसो द्वारा स्िक्षा देकर बच्चो के मस्तिप्क, मन और हाथो को शिक्षित 

जिया जा भके। १६५५-५६ मे इस प्रकार के ४१,६८६ स्कूल (उत्तर 
पैदगके ३१,६८७ बेसिक प्राइमरी स्कूलो को मिलाफ र) थे। दूसरी घोंजना 
5 3३,४०० अतिरिक्त स्कूल खोलने का लक्ष्य है । 


५... यमिक और प्रारम्भिक शिक्षा मे अधिक धनिष्ठ सम्बन्ध वनाने 
' भावशयरता हैं । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शित्पों तथा विविध 
है समावेश किया जाएगा और वैत्ञानित विषयों की स्िक्षा 
43५ प्रौर भी सुविधाएं दी जाएगी तथा भ्रधिव टेकवीकल स्कूल खोले 
; कर उपाय इस दृष्टि से किए जा रहेहै ताकि नवयुवक्ो को अर्धकुशल 


शे हे +प में नौकरी पाने या अपने छोटे-छोटे कारोबार शुरू करने 


श्ड 

के अवसर मिले | इससे एक तो मैद्विक पास लडकी में बेरोजगारी कम हो 
जाएगी, झौर दूसरे, ग्रार्ट कालेजों मे प्रवेश पाने के लिए छात्रों की संख्या 
घट जाएगी । ४ 

विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा में सुधार करने के लिए 
प्रस्ताव है कि डिग्री कोसे तीन साल का बना दिया जाए, दुयूदोरियल तथा 
अध्ययन गोष्ठियो का सगठन किया जाएं, इमारतों, प्रयोगशाला तथा 
चुस्तकालयो में सुधार किया जाए, छात्रावासो तथा छात्रवृत्तियो को छुविधाए 
उपलब्ध की जाए तथा विश्वविद्यालयों में पढने वाले अ्रध्यापकों को अच्छे, 
बेतन दिए जाए। इनके झतिरिक्त, दूसरी योजना में १० देहाती सत्थान 
खोले जाएगे, जिनमें उच्च शिक्षा तथा शोष कार्य की, विद्येषरूप से ग्राम 
सम्बन्धी विपयो का अध्ययन करने की सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी । 
इस प्रकार गावो में विकास बार्य के लिए कमंचारियों को प्रशिक्षण भी दिया 
जा सकेगा | 

है + 

प्रशत--दैश में टेकतोकल ज्ञार रखने वाले व्यक्षियों की माग दिनोदित 

बढ़ती जा रही हैं। इसे पूरा करने के लिए पया उपाय किए जा रहे है ? 


उत्तर--दूसरी योजना में इजीनियरी शिक्षा क॑ लिए कॉफी सुवियार 
बढाई जाएगी, और इसके लिए ५३ करोड रुपए की व्यवस्था की गई है । 
अखिल भारत टेक्नीवल शिक्षा परिषद्‌ ने जिन चार उच्च टेकनालाजिकल 
संस्थानों की स्थापना बरने की सिफारिश की थी, उनमें से एक कुछ साल 
बहते इंडियन इस्टीट्यूट आफ टेकनालाजी के नाम से खडगपुर मे खोला 
जा चुका है । दूसरी योजना में इस सस्थान का विकास किया जाएगा प्रौर 
दोष तीनो सस्थात निश्चित वार्यक्रम के अनुसार देश के परिचमी, उत्तरो 
औरदक्षिणी क्षेत्रो में शर्यात बम्वई, कावपुर झौर मद्रास में खोले जाएंगे। 
इसके प्रतिरिक्त, डिग्री स्तर के छ सस्थान ग्रौर डिप्लोमा स्तर के २१ 
संस्थान खोले जाएगे। 





दर 


कुछ प्रन्य योजनाओं दे अस्तर्गेत दिल्‍ली पोलीदेकनिक, इंडियन स्कूल 
प्राफ साइन्स एण्ड एप्लाइड जियोलाजी, घनवाद, और सेंट्रल इन्स्टो- 
टूयूड फ़ार प्रिटिग टेकनालाजी में प्रशिक्षण की सुविधाएं और बढाई जाएगी । 
वर्दगान टेबनीकल स्कूलों और कालेजो का विकास करने, तए स्कूल 
और कालेज खोलने, छात्रवृत्तिया देने, छात्रावास बनाने तथा देकनीकल 
शिक्षादेने वाले शिक्षकों के लिए प्रत्यास्मरण प्राठ्यत्म (रिफ्ेंशर कोर्स ) 
चातू करने को भी व्यवस्था को गई है । 

प्राप्त है कि इन कार्यक्रमो के कार्यान्ित किए जाने के फलस्वरूप 
१६६०-६१ में इजोनियरी सस्थाए डिग्री परद्यक्रम के लिए ८ १२० भर 
टिप्नोमा पाठ्यक्रम के लिए ११,३०० छात्रो को भर्ती करन में समर्थ 
ही जाएगो। १६५४-५६ में यह सख्या क्रश्॒ ६३२० और ८ ३०० थी । 
जूनियर टेवनीकल स्कूलों में भर्ती की सख्या भी ५,४०० तक पहुच जानी 
चाहिए । परन्तु इजीनियरी कर्मचारी समिति का कहना है कि उतना होने 
पर भी हमारी आवश्यकताए पूरी नहीं होगी। इसलिए यह आवश्यक 
है कि डिश देने बाली भस्थाओं की सामर्थ्य में २० श्रतिशत झौर डिप्लोमा 
देने वाले तस्थानों की सामय्य में २५ प्रतिशत तक वृद्धि कर दी जाए । 
इस ममिति ने इस बात पर भी जोर दिया है. कि १८ इजीनियरी कालेज 
भौर ६२ वए पोलीटेकनिकृू स्कूल खोले जाए । 

इन बाजनाओं के अतिरिक्त, श्रम, रेल, तथा लोहा और इस्पात 
मै वालय ने कुझल वर्मचारियो और निरीक्षक अधिका रियो की झवश्यक्ताए 
पर करर के लिए अपनी अलग-अलग योजनाएं बनाई है । 


_ पश्न--शिक्षकों के वेतन और उनको सेवा को दक्षाप्रो में खुपार 
"जे के लिए योजना में कया व्यवस्था को गई है ? 


उत्तर--स्बूनो में शिक्षा वा स्वर निम्त होने का एड मुख्य वाएण 
“हनी हूँ कि शिक्षकों के वेतन बहुत रूम हैं और उनकी सेवा वी दशाएं 


हि 


बहुत भ्रसतोषजनक हैं । प्राइमरी और सैकेण्डरी स्कूलों के शिक्षकों के 
वेतन बढा देने से जो ग्तिरिकत खर्च बढेगा, उसका ५० प्रतिशत 
सरकार ने राज्य सरवारो को देना स्वीकार कर लिया हैं। कई राज्य 
सरकारो ने इस दिद्ला में उपयुक्त कार्रवाई को हे । 





शिक्षकों की सेवा वी दक्षाओ्रो में सुधार वरने के लिए योजना आयाग 
ने सिफारिश की हैँ कि सभी राज्य अपने प्राथमिक स्कूलो के शिक्षको 
को उचित सेवा सव्यों में लाने के सम्बन्ध में विचार करें,। इस प्रकार यदि 
शिक्षको को स्थानीय सस्थाओं अथवा निजी सस्थाओ में भी दाम करने वे 
लिए भेजा गया तो भी उन्हें नौकरी की सुरक्षा, पेन्यन भविष्य निधि 
(प्राविडेण्ट फण्ड) तथा तरक्की करने आदि को सहूलियते मिलती 
रहेंगी । आशा हूँ कि इन उपायों के फलस्वरूप झिक्षा क्षेत्र वी ओर 
प्रतिभाशाली व्यक्ति ग्रावधित होने लगेंगे । 


प्रशन--समाज शिक्षा से क्या तात्पय है, भ्रौर योजना में इसका 
श्या स्थान है ? 


उत्तर---प्रौद शिक्षा को यदि लागा को पढना-लिखना सिखाने तक 

ही सीमित कर दिया जाए ता इसमे जनतात्रिक आधार पर सामाजिक 
तथा आधिक प्रगति का मागे प्रशस्त नही क्या जा सकेगा श्राविक एव 
सामाजिक प्रगति के उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आ्रावश्यक हूँ कि श्रौड़ 
शिक्षा के अन्तर्गत प्रौढो की आधिक स्थिति सुधारने, उन्हें नागरिकता, 
और स्वास्थ्य के विषय में शिक्षित करने और झवकाश के समय का सदंपयोग 
करने के उपाय सिखाएं जाए। इसी व्यापक प्र्थ में प्रौद शिक्षा को समाज 
शिक्षा कहते है । इसके मायने ये है कि सम्मिलित अयत्नो द्वारा सामु- 
दायिक विकास वा एक व्यापक कार्यक्रम बनाया जाए । इस प्रकार सामु- 
दायिक विद्वास कार्यकत, स्थानीय निर्माण दार्यत्रम, वल्याण बिस्तार 
योजना कार्य, सहकारिता आन्दोलन, स्थानीय स्वायत्त शासन तथा भार 
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सेवक समाज जैसे स्वयंसेवी खग्ठनों के कायक्रम समाज शिक्षा द ही 
अगर हैं । 

विशिष्ट लक्ष्यों की प्राग्ति के उद्देश्य से बनाएं गए कायक्रम्ा का पूरा 
करने के लिए योजना मे १४ करोड रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें 
१० करोड रुपए सामुदायिक विकास क्ायक्रम के लिए भी हैं । यह वतयात्रि 
साहित्य तथा समाज शिक्षा केद्ध खालने, जनता कालेज और प्रुस्तकातय 


स्पापित करने, दृश्य-ध्व्य शिक्षा का प्रबन्ध करने श्र प्रायवर्ताओ का 
प्रशिक्षण देने के निमित्त व्यण को जाएगी । 


अब्याय ११ 
स्वास्थ्य 


प्रबूल--श्रस्पतालों को कमी दूर करने के लिए तथा प्रशिक्षित स्वास्थ्य 
कर्मचारी प्राप्त करने के लिए योजना में क्‍या व्यवस्था को गई हूँ ? 


उत्तर--नए अस्पताल खोलने और अस्पताला में श्रधिक सुविधाए 
प्रदान करने के लिए तथा कर्मचारियों, उपकरणों स्थान सभरण सम्बन्धी 
सेबा्ना में वृद्धि करने के लिए योजना में ४३ करोड रुपए की व्यवस्था 
कौ गई हें । इसक' परिणामस्वरूप योजनाकाल के ग्रस्त तक चिक्त्सिः 
सस्थाझ्रो की सख्या बढकर लगभग १२,६०० और रोगी शब्याओं की 
संख्या लगभग १४५५ ००० हा जाएगी । यह बृद्धि १६५५-५६ की तुलना 
में क्मश २६ प्रतिझ्त और २४ प्रतिशत होगी । इसके झ्रतिरिक्‍त, देहाती 
क्षेत्रा मे ३,००० से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइया स्थापित करने 
के लिए २३ करोड रुपए की व्यवस्था की गई है 
अनुमात है कि भारत में इस समय ७० ००० डाबटर हूँ और १६६०-६६ 
तक ११,५०० डाक्टर और बन जाएंगे । परन्तु फिर भी हमें कम से दम 
६०,००० डाक्टरो की आवश्यकता हैं । इसलिए योजना झायोग ने सिफारिश 
की हैँ कि वर्तमान मेडिकल कालेजो में विस्तार क्या जाए और कुछ 


नए कालेज खोले जाएं। 


अं 


डाइ्टरों की अपेक्षा भ्रन्‍्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्थिति भौर भी 
प्रधिफ दिन्ताजनक है । प्रशिक्षण की सुविधाए बढ़ा देने के बावजुद्द भी करमे- 
धाय्यों को कितनी मनी रहेगी, यह निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाएगा - 
१६५५-५६ १६६०-६१ वाछित 

उपचारिकाए (सहायक उपचारिकाए 


तथा प्रसाविकाए) २२,०००. ३१,००० ६०,००० 
प्रसाविकाएं (मिड वाइफ )। २६,०००. रे३२,००० ८०,००० 
निरीक्षक ८००... २,५००. २०,००० 
उपचारिका-दाइया और दाइया ६,०००. ४१,००० ८०,००० 
स्वास्थ्य सहायक और सफाई 
निरीक्षक ४,०००... ७,०००. २०,००० 


भइन--क्षया देश में देशी चिकित्सा पद्धति को बढावा दिया जा रहा है ? 


. पत्तर-देशी चिक्त्मा पद्धति की उन्नति करने के लिए योजना में 
गे व्यवस्था की गई है, उसमे से एक करोड रुपए केन्ध द्वारा और ५ ५ 
करोड रुपए राज्यों द्वारा व्यय किए जाएगे। इस वर्ष कार्यक्रम के अन्तर्गत 
जामनंगर की स्नातकोत्तर भस्था और शोध केन्द्र को विकसित करने, 
* भायुवेंदिक महाविद्यालय स्थापित करने और १३ वर्तमान महाविद्यालयों 
तो बड़ाने, १,१०० औपधालय खोलने और २५४५ वर्तमान औपधालयों 
मे सुधार करने की व्यवस्था कौ गई हैं। आशा है कि इन योजनाओं में 
भायुदेंदिक सस्याओ में इतना सुधार हो जाएगा कि व शोध बार्येक्रम 
प्रारम्भ करने में समर्थ हो सकेगी । 


प्रश्न--राष्ट्रव्यापो श्राघार पर मलेरिया को रोकथाम किस प्रकार 
हो जाएगी ? 


.. उत्तर--मलेरिया नियत्रण कार्यक्रम वे ग्न्तर्मंत हक स्त॒ क्षेत्र 
में कोौटाणुनाशक प्रौषधिया छिडकमे और रागियो को ५ 2 
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का प्रवन्ध क्या गया है । राज्यीय स्वास्थ्य विभागो की देखरेस में कुछ 
मलेरिया तियत्रण इकाइया वाम कर रही है । मलेरिया नियनण के सब 
कार्यक्रमों का समस्वय केद्ध द्वारा किया जाता है । इस दिद्या में प्रश्चिक्षण देने 
वे लिए केन्द्र ने मलेरिया इस्टिट्यूट में व्यवस्था कर रखी है | दिल्ली के 
डो० डी० टी० कारखाने को, जिसमे उत्पादन १६५४५ में आरम्भ हो गया 
था, वढाकर दुगता किया जा रहा हैं और गाना है कि १६५८ के अन्त तव 
केरल के अलवाय नामक स्थान में एव और कारखाना डी० डी० टी० 
का उत्पादन करने लगेगा । 

१६५५-५६ के अन्त मे १६२ मलेरिया नियन्त्रण इकाइया थी। दूसरी 
योजना में यह सख्या २०० हो जाएगी । योजना के अन्दर्गत मलेरिया निरोधव 
कार्यक्रम के लिए २८ करोड रुपए रखे गए है। योजना झ्ायोग का विचार हैं 
कि इससे पहले कि मलेरिया का भच्छर बहुत फैल जाए और उस पर 
डी० डी० टी० का कोई प्रभाव न पड़े, मलेरिया नियत्रण कार्यक्रम देश भर 
में आरम्भ कर दिया जाना चाहिए । 


प्रइन--तपेदिक को रोकने के कया उपाय किए जा रहे है ? 


उत्तर--ठपेदिक भारत में प्रतिवर्ष लगभग ५० जाख लोगो को मौव 

की नीद सुला देता हूँ । इसके प्रकीप को रोकने के लिए पहली योजना में 
देश भर में बी० सी० जी० के टीके लगाने का कार्यक्रम शुरू किया गया था। 
१६५५-५६ तक ७ वरोड से अधिक ऐसे व्यक्तियां की परीक्षा की जा चुकी 
हैं और इस सख्या के क्रीव तिहाई लोगो को टीके लगाए णा चुके है ! 
दूसरी योजना में सुझाव रखा गया हैं कि २५ साल से कम आयु के उन सभी 
व्यक्तियों को टीके लगाए जाए जिन्हे त्पेंदिग हो सकता है। इसके 
अतिरिक्त, २०० नए चेस्ट किलिनिक खोले या बढठाए जाएंगे, मेडिकल 
बालेजो से सम्दद्ध २० नए शिक्षा और प्रइ्झत केद्र खोले जाएगे भौर 

रगमुत्न होने के वाद रोगो की देखभाल के लिए करीब इतने ही पुनवसि 
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केंद्र जोने जाएंगे । इस सब पर लगभग १४ करोड रुपया व्यय होगा। 
ग्राशा है कि विभिन्न अस्पतालों आदि मे तपेदिक के रोगियों के लिए करीब 
४,००० अधिक दशब्याओं का प्रवत्ध कर दिया जाएगा। 


_ पन--देहातों और शहरी क्षेत्रों में पानो मुहस्या करने के तरीको 
में सूपार करने के लए क्या व्यवस्था की गई हू ? 

. उत्तर--पानी के द्वारा फैलने वाले रोगा और ऐसी ही अन्य बीमारियों 
से बालों लोगो को जाने चली जाती हैं और जनता के स्वास्थ्य पर भी इनवा 
वेद बुर ग्रसर पडता हैं । १६५४ में पाती मुहस्या करने और सफाई 
काप्रवन्य करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया गया था, परन्तु पहली 
याजता में इसमे कोई विज्लेप प्रगति नहीं हो सकी क्य्रोकि उस समय 
पे भ्रौर पाइप तपा अन्य उपकरण प्राप्त करने झोर सार्देजनिव स्वास्थ्य 
$ै निए इजीनियरी सेवाए उपलब्ध व रने मे बहुत कठिनाइया पेश झाई । 
इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए दूसरी योजवा में कदम उठाए जाएगे। 
डर शहरो में पानी मुहस्था करने और सफाई का प्रवनन्‍्ध करने के लिए 
प्रा तौर पर ५३ करोड रुपए, गावों में पानी का प्रवन्ध करने के लिए 
*६ करोड रुपए और जिन नगरो में निगम हैं, उतके लिए १० करोड 
पर को विशेष व्यवस्था वी गई। 


प््न--परिवार नियोजन क्यो आवश्यक हैँ, और इस सम्बन्ध सें 
पखारो कार्यक्रम की मुख्य-सुस्य बातें क्‍या है? 

उत्तर--परिवार नियोजन इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि देश के 
पंप इतने साथन नहीं है कि वह अपनी तेजी में बढती हुई उनसल्या 
पिए अ्न-दर्त् का समुचित प्रबन्ध कर स्रे। इस वृद्धि को रोडने के लिए 


भः स 


छर 


परिवार नियोजन सो आझादव्यक्ता देश वो झाम जनता को समझ लेनी 
चाहिए । माताओं के अच्छे स्वास्थ्य और बच्चों के अच्छे पालनन्पोषण 
दोनो दृष्टियों से भी यह बहुत भ्रावश्यक है । इस उद्देश्य की पूर्ति वें सिए 
जो उपाय किए णा रहे है, वे मारत के सार्वेजनिव स्वास्थ्य वार्येक्मों 
के अति आवश्यव भझग है । 

पहली योजना वी अवधि में परिवार नियोजन नें प्रति जनता में 
जागृति फैलाने की कोशिश की गई थी । जनता को परामर्श भशौर सहायता 
देने के निमित्त औषधालय खोले गए थे और मानवीय प्रजनत शक्ति 
के सम्बन्ध में जीव विद्या और चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी बातो दा भ्रध्ययन 
बरने के लिए शोघ योजनाएं आरम्भ की गई थी ! 

योजवा झ्रायोग का विचार है. कि श्रव ऐसी स्थिति गया गई हैं जब हम 
इस दिशा में ग्रागे काम कर सकते है । इस उद्देश्य से योजना आयोग मे सिफा- 
रिद्य को है कि एक केन्द्रीय बोर्ड वी स्थापना वी जाए जो निम्न कार्यक्रमा 
को हाथ में ले -- 

(१) पारिवारिक जीवन में एक व्यापक शिक्षा याजना का विवास 
करना जिसमें योन (सैक्स), शिक्षा विवाह सम्बन्धी परामर्ग 
और बच्चो का दिश्ा निईंद करने के वायनम भी सम्मिलित 
होगे, 

(२) परिवार नियोजन के लिए परासई आदि देते दे दिए 
अतिरिक्त क्लोनिका की स्थापना करना 

(३) प्रजनन के जीव विन्नान और चिक्त्सा झास्त सम्बन्धी 
गरवेषणा के अतिरिक्त जनसस्या की प्रवत्तिया का प्रध्ययत 
करना , 

(४) सहायता प्राप्त सस्थाओ द्वारा किए गए काम का निरीक्षण 
और प्रगति का समय समय पर मूल्यावत हरना, और 

(५) उपयुक्त कार्यक्रम को पूरा करने के जिए वर्सेचारिया है 
लिए प्रशिक्षण की सूविधाए प्रदान करना ! 


छ्३े 


वृसरी योजना में परिवार नियोजन के लिए करीब 4 करोड रुपए की 
अवस्था की गई हैँ । आद्या है कि करीब ३०० क्लिनिक शहरो में और 
२,००० वितनिक देंहाती क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे । 


अध्याय १२ 
आवास 


प्रन--भारत के शहरी इलाको में मकानों को कमी के क्या कारण 
हैं ? क्या इस स्थिति में सुधार होने को सम्भावना हैं ? 


उत्तर--एक तो पिछले ३० वर्षो से आबादी बडी तेजी से वढती जा 
रहो है, और दूसरे, ग्रामीण क्षेत्रों से भी बहुत-से लोग रोजगार को खोज 
में शहरो में आते जा रहे है। इसका बतीजो यह हुआ्रा है कि शहरों में 
मकानों दी बहुत कमी हो गई है । यह स्थिति विश्वयुद्ध के दिनों में और 
भी बिगड़ यई थी, क्योकि तब मकान बनाने का काम बहत सुस्त पड 
गया था । देश के बटवारे के बाद विस्थापित व्यक्तियों के प्राममत के 
कारण यह समस्या गौर भी गम्भीर हो गई । पिछले हुछ दिनो से 
जमीन की कीमतें वढ जाने और इमारती साभाव की कमी तथा ऊची 
कीमतों के कारण स्थिति सुधरने के वजाय विगडती ही णा रही है । 
३६५९१ में ६ बरोड २० लाख शहरी ग्रावादी के लिए लगभग १ वरोड धर 
चे। उस समय मोटे तौर पर सगभग २५ लाख मकानों की कमी का पन्दाजा 
लगाया गया था ! श्रनुमान हैं कि १६६१ तक शहरो की श्रावादी १६३१ 
नी भपेज्ञा एक-तिहाई और बढ ऊजाएगी। अत यदि समुचित उपाय न 
हिए गए तो १६६१ में मकानों की यह कमी १६५१ की प्रोक्षा दुगनी 
हो जाएगी । पिछने कुछ वर्षों मे सरवारी और निजी पत्रों में बहुत गयी 
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आवास योजनाएं आरम्भ की गई हैं। इन याजताझ पर काम करन 
के बाद जो अनुभव प्राप्त होगा उसके झ्राधार पर ही कुछ वप बाद मकाना 
को दमी को दूर करने के लिए सम्नवत कुछ व्यापक गृह निर्माण योजनाएं 
वाई जा सकेंगो । 


प्रदन--योजवा में श्रावास कार्यक्रम का क्‍या महत्व है * 


उत्तर-योजना से श्रावात् के लिए कुल १२० करोड रुपए को 
व्यवत्था की गई है । निम्नलिखित तालिका से स्पप्ट हो जाएगा कि यह 
पतराशि किस प्रकार व्यय वी जाएगो और निर्माण के लक्ष्य बया हैं - 
लागत लक्ष्य 
(करोड़ र० में) (संख्या) 
राजसहायता-ग्राप्त श्रौद्योगिक झावास 


योजना ४४. १ २८००० 
फेम श्राथ वालो के लिए ग्रावास मोजना ४०... ६८,००० 
पहरी प्रावास योजना १० प्स्ा 
परी वस्तियों को हटाना और भगियों के 

लिए भावास योजना २०. ११०,००० 
मध्यम भाय वालो के लिए झावास योजता ३ ४,००० 
बागाते झावास योजना २ ११,००० 

«जोड़ $ १२०. रहे२२२,००० 








इसमें रे कुछ कार्यक्रम 'तो पहले हो शुरू किए जा चुके हैं। परन्तु 
े बज और मध्यम आय वालों के लिए श्रावास योजनाए तथा गन्दी 
(को हटाने के दापक्रम नए हो है। शहरी आवास ग्ोजना के लिए 
रोई लद्य निर्धारित नहीं विए गए है क्योकि इस से्र की समस्या विस्तार 
ही नहीं सुधार फी है । 


छद् 


उपयुक्त ग्राकडो फे अतिरिवत, आशा है कि केद्धीय मन्तरालयों, राज्यो 
तथा स्थानोय सस्थाग्रो द्वारा हाथ में लिये गए कार्यक्रमों के फलस्वरूप 
७,५२,००० मकान श्रादि और बन जाएंगे  इसबे अतिरिक्त, आशा है 
कि जनता स्वयं भी लगभग ५,००,००० मकान बना लेगी । इस प्रकार 
दूसरी योजना की अवधि में सम्भवत १६ लाख मकान बन जाएगे । 


प्रशन--देहातो इलाकों में मकानो की हालत किस प्रकार सुधारी 
जाएगी ? 


उत्तर--देहाती इलाकों के ५ करोड ४० लाख मकानों में से अ्रधिकाश 
मकान ऐसे हैं जिनकी मरम्मत करने या उनमे काफी सुधार करने की आव- 
अ्यक्ता हैं। विशेषकर जनता के गरीव वर्गों की आवास समस्या की भर 
तत्काल ध्यान दिया जाना हैं । प्रस्ताव है कि देहाती क्षेत्रों मे लोग मकान 
स्वय बनाए और सरकार उन्हें टेकवीकल परामझ, प्रदशन, तथा स्थानीय 
परिस्थितियों तथा साज-सामान के उपयुकत नए नवशों आदि वी व्यवस्था 
करके सहायता दे | योजना आयोग ने सुझाव रल्प है कि पिछडे बर्गों 
और भूमिहीन मजदूरों की सहकारी समितिया बनाई जाए और उन्हे 
मुफ्त जमीन तथा झार्थिक सहायता दी जाए। 


गृह निमाण प्राम पुनर्निर्माण की सामान्य याजना का ही एक अग हैं 
इसलिए इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए राज्यों के विकास विभाग और 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा भी सहायता दी जाएगी । केल्रीय निर्माण 
आवास और राभरण मन्त्रालय में एक ग्राम आवास प्रशाखा भी हूँ, जो 
विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्माण के उपयुक्त नर्वशें तैयार करने और निर्माण 
के तरीके खोज निकालने की दिद्या में कार्य कर रहा हैं । 


प्रइन--गर्दी बस्तिया हटाने और भगियों के लिए मकानों का 
प्रबन्ध करने के लिए वया कार्यक्रम बनाया गया है ? 
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उत्तर-- गन्दी वस्तियों का हटाना आवास नीति का एक झति आवश्यर 
प्रग है और इस कार्य को नगर योजना कार्य के साथ ही साय श्रागे बढाना 
चाहिए | बढ़े-बडे दहरो में अ्रभी तक गन्दी बस्तियों की भरमार है। श्रव तक 
इस गन्दी वस्तियों को हटाने का काम इसलिए नही किया जा सवा है, क्योकि 
गन्दी बस्तियो को अपने अधिकार में लेने से बहुत अधिक कीमत देनी पडती 
थ्री भोर इन बस्तियो में रहने वाले वहा से हटना नहीं चाहते थे | इसके 
प्रत्तिरिक्त, यह्‌ भी आवश्यक हैं कि नए मकान बनाने के लिए सरकार की 
तरफ से सहायता दी जाए ताकि उनका किराया कम रखा जा सके । 
दूसरी योजना में नए कार्यत्रम बनाते समय उपयुक्त बाता को ध्यान में रखा 
गयाया। 

सरकार ने सविधान में सशोधन करवाकर गन्दी बस्तियों पर कत्जा 
करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है । गन्दी बस्तिया में रहने बालो का 
बही या कही झास-पास के ही स्थानों पर बसाया जाएगा, जिससे व 
काम करने के स्थानों से दूर न जा पडें । इसके अतिरिवत, मकानों का 
किराया कम रखने के लिए योजना में इस वात पर जोर दिया गया है 
कि बड़े-बड़े मकान बनाने के स्थान पर आवश्यक सुविधाओं का प्रबन्ध 
किया जाए । 

योजना झायोग ने सिफारिश की हैँ कि गन्दी वसतियो का हटाने में 
जो खर्च होगा केन्द्रीय सरकार उसका २६४ प्रतिशत सहायता के तौर पर प्रौर 
३० प्रतिश्मत दीर्घकालीन कर्ज दे रूप में दे । शोपष सच सम्बन्धित राज्य 
सारें स्वय अपने निजी साधनों से जुटाए । 

अधिकाश नगरों की गन्दी वस्तियों में रहने वाले लोग मेहतर है 
इसलिए आता है कि काफी बडी सख्या में मेहतरों का नए घरो में बसाया 
जा सक्गा। 


अ्रब्धाय है३े 


अ्रम 


अद्न--प्रौद्योगिक श्रमिकों के सम्बन्ध में योजना सें दया नोति 
झपनाई गई हूं ? 


उत्तर--स्वतत्जता प्राप्ति के बाद से श्रमिकों के सम्बन्ध मे सरबार 
की नीति यह रही हैं कि सत्तुप्ट व्यक्ति ही कुशल कार्यवर्ता हो सकता हूँ । 
इस नीति कय पालन करने के लिए श्रमिकों को काम को दक्षाओं तथा 
चेतन, सामाजिक सुरक्षा, आवास कल्याण, रोजगार और प्रशिक्षण प्रादि 
की झ्नेक सुविधाएं देने के लिए पग उठाएं गए हैं। इसके अतिरिबत 
माजिकों ग्रौर श्रमिकों में विवाद न होने देने तथा विवाद उठने पर उनता 
फैसला कराने के भो प्रयत्न किए गए है । 
उपयुक्त तीति को पहली याजना में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया 
था । इस नीति का समर्पन करते हुए योजना आयोग ने बहा है विः समाज- 
दादी समाज वी स्थापना करने के उद्देश्य से इस नीति में बुद्ध प्रावश्यक 
परिवर्तन किए जाने चाहिए। उसका वहना हैं कि मजदूर यह महतूत 
करने नगे कि वह भी प्रगतिशील राज्य की स्थापना में अपना गोग दे रहा 
है, और उसे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना चाहिए । योजना 
द्ायोग ने ठेके पर वास वरने वाले थरमिको, काइ्तग्रारों भौर स्त्री मजदूरों 
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वो ममस्याप्रो को ओर भी ध्यान खीचा है और उनके कष्ट दूर करके 
के लिए उपाय भी सुझाए है। 


अइन--योजना में श्रम श्रोर श्रमिक क्त्याण के लिए २६ करोड 
रुपए को व्यवस्था को गई है । यह धन किस प्रकार के कार्यक्रमों पर 
पर्दे क्षिया जाएगा २ 


उत्तर--दूसरी योजना की अवधि में श्रम याजनाओ पर केन्द्रीय 
सरकार १८ करोड रुपए और राज्य सरवारे ११ करोड स्पाए सर्च करेगी । 
मुस्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं -- 

१ शिल्पकार प्रशिक्षण याजना के अन्तर्गत लगभग २०,००० झौर 
ब्यकितिया को प्रशिक्षण देने के लिए व्यवस्था की जाएगी । नुशल शिल्पकारों 
का प्रशिक्षण देने के लिए एफ याजना भी बनाई गई है । इसके झतिरिकत 
सशिक्षका (इस्ट्रवटरा ) का प्रशिक्षित करने के लिए भी एक दूसरा सस्थान 
खाता जाएगा ! 

. _+ श्रमिकोंकों और ग्रधिज' सुविधाए देने के लिए राज्य कमचारी बीमा 
योजना और कर्मचारो भविष्य निधि योजना म कुछ सशाथन करने का 
मम्ताव रखा गया है । समाज सुरक्षा वे विभिन्न कार्यक्रमों को रागठित 
वर देने वी सम्भावनाश्रों पर भी विचार क्या जा रहा है । 

_ ३ रोजगार सेवा सगठन का कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत क्या जाएगा । 
झमके अन्तर्गत युवको को रोजगार दिलाने तथा नियोजन केन्धो (एम्प्लाय- 
मेंट एक्सचेजो) में रोजगार खोजने वाले लोगो को सलाह देने की भो 
अवस्था की जाएगी । इन केन्द्रों में विभिन्न उद्योगो के सहयोग से व्याव- 
सायिक परोक्षाओ का भी प्रवन्य किया जाएगा। 

४ ग्रन्य करर्यक्रमा के अन्तग्त केद्रीय श्रम सस्थान वे वार्यक्षेत्र का 
अतार, प्रशिक्षण सम्बन्धी शिक्षाप्रद चित्र दिखाने के लिए एक चोटी 
फिल्‍म यूनिट को स्थापना, श्रमित्री के लिए आवास और शिक्षा गो व्यवस्था, 
तैया नए रबेक्षण वा्व आदि आते हैं । 





अध्याय १४ 
पिछड़े बर्गों का कल्याण 


प्रझम+-क्या योजना में पिछडे धर्गों के कल्याण के लिए कोई व्यवस्था 
को गई हूँ ? 


उत्तर--हा, पिछडे वर्गों की आथिक और सामाजिक दक्शा सुधारन 
के लिए योजना में अलग क्ायक्मम है! योजना में इसक लिए कुल ६१ 
करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई हैं, गिसमें से ४७ कराड शपए अनुसूचित 
आदिम जातियों के लिए ३ & करोड रुपए भूतपूर्व ग्रपराधजीवी जातिया 
के लिए ६७ करोड रुपए भ्रन्य पिछडे वर्गों बों लिए तथा २ & बराड 
रूपए प्रशासन के लिए रखे गए हैं । 


प्रइन--पिछडे वर्गों को विशिष्ट प्रावश्यकताएं किस प्रकार पूरी 
को जाएगी ? 





उत्तर--पिछडे वर्गो के कल्याण के लिए जितन भी कायत्रम बताए 
शए हैं उनमे शिक्षा को सवोपरि स्थान दिया गया हैं । उन्हू जीवन मे उनति 
के पर्याप्त अवसर देने के लिए नि शुल्क छात्रावासा वा निर्माण, व्यावसाधित 
और टेकनीवल प्रशिक्षण के लिए छात्रवृतिया आदि दन की भी व्यवस्थी 
जी गई है । इस सम्बन्ध में योजना में ३० लाख से भी अधिक वजीफे तथा 


घर 


हात्रवृत्तिया देने और ६,००० नए स्कूल और छात्रावास खोलने वा भी 
प्रवन्ध किया गया है । इस सुविधाओं के फलस्वरूप पिछठे वर्गो के लोग 
विभिन्न नौकरियों में केंन्र तथा राज्य सरवारों द्वारा दी गई रियायतो 
वा लाभ उठा सकेंगे । 

भूतकाल में अनुसूचित जातियो ने अस्पृष्यता के कारण बहुत कष्ट पाए 
है। जून १६५४ से अस्पृश्यता को कानूनन दटनीय अपराध बना दिया गया 
है । राज्य सरकारों के सुधार कार्यक्रमों के अतिरिवत, केन्द्रीय सरकार ने 
भी भ्रनुसूचित जातियो के लिए आवास, जलपूर्ति और झआ्थिक उन्नति के 
लिए विश्येप कार्यक्रम बनाए हैं । है 

आदिम जातियो की अपनी मस्कृति और परम्पराए है ग्नत उन्हें 
उनकी सस्थाप्रों के माध्यम से ही सहायता देनी चाहिए ताकि उनकी 
भावनाओं को ठेस न पहुचे । झ्ादिम जातियों वे लिए बनाए गए विकास 
वर्यक्रमों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--अच्छे संचार 
साधन, शिक्षा तथा सस्कृति सम्बन्धी सुविधाएं, उनकी अ्र्य-व्यवस्था में 
वबा स्वास्थ्य, श्रावास और जलपूरति की सुविधाग्रों में सुधार आदिम 
जातियों की सहकारी समितिया बनाने पर भी विश्येप जोर दिया जा रहा 
हैँ ॥ 

भतपूर्व भ्रपराधजीवी जातियो के सम्वन्ध में चेप्टा यह की जा रही है 
वि उनमे सुब्यवस्थित सामुदायिक जीवन बिताने की झ्ादत डाली जाए 
और उनके बच्चों को पुरानी समाज-विरोधी वातो से दूर रखा जाए। 


अध्याय १५ 
समाज कल्याण और पुनर्वास 


अश्न--समाज कल्याण के क्षेत्र में मुद्य संगठित कार्उत्रमों के 
'विधय में श्राप क्या जानते हू ? 


उत्तर--केन्द्रीय सगाज कल्याण बोड, जिसकी झासाएं विभित राज्यों 
में भी हैं, प्रथम योजना में इस उद्देश्य स बनाया गया था कि स्त्रिया, 
बच्चों तथा भ्रसमर्थ तोगो के लिए क्त्याण कायंत्रमा को सगठित करने में जा 
लोग स्वेच्छा से काम कर रहे हैँ वह उनकी सहायता करे । इसके भ्रतिरिका, 
इस यो ने दल्याण विस्तार कार्यक्रम दी एक योजना को भी आरम्भ विया 
हैं जिसवा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और बच्चा के लिए क्त्याण 
सेवाओं को संगठित करना हूँ । 

दूसरी पच्वर्षीय याजना की अवधि में एक एवं जिले में इस प्रकार 
के चार कायत्रम श्रार्म्भ करने का विचार हँ। स्मरण रहे इस 
नसमय एक जिले में केवल एक ही कार्यक्रम चल रहा है। इत्त तरह 
५०,००० गावा में कुल मिलाकर १,३२० कायत्रम चालू हो जाएगे। समाज 
बल्याण बोर्ड के कार्यक्रम वा एक प्न्य उद्देश्य हें परिवार वल्याण सैवाग्रा 
बा विस्तार करना (जिसके अन्तर्गत निम्न मध्यम वर्ग के परिवारा की 
पस्त्रियों को घर पर ही काम दिलाया जाएगा), तथा वेश्यावृत्ति से छुटकारा 


फ्रे 


दिलाई हुई स्त्रियों के लिए श्राश्रमों श्रादि का प्रबन्ध करना और सुधारक 
तथा झल्य सस्थाड्रो से निकले व्यक्तियों की देखभाल वरना] 
केंद्रीय शिक्षा मन्‍्त्रालय युवक कल्याण वार्यत्रमों को प्रोत्साहन देता 
रहा हैं । इन कार्यक्रमों में युवक थिविर तथा राष्ट्रीय अनुशासन योजना 
भी सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय अनुशासन योजना को पुनर्वास मस्त्रातय का 
सहयोग भी प्राप्त हैं । दूसरी योजना के अन्तयत ग्वालियर में एक राष्टोय 
शारीरिक शिक्षा कालेज सोला गया है । यह मन्‍्नातय युवक कल्याण 
कार्यों में लगे हुए बई संगठनों को आथिव सहायता भी दे रहा है। मल 
सन्ताल्य के कार्यक्रमा में शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से असमथ 
सोगों को भी शिक्षा, प्रशिक्षण, तथा राजगार देने की व्यवस्था की गर्ट है । 
बाल अ्रपराथो और भिक्षावृत्ति का निवारण उरने तथा जला मं 
) अल्याण सेवाशा को आरम्भ करने दे सम्बन्ध म भी क्स्द्रीय सरकार ने 
कायम बनाए है । राज्य सरकारो से भी वह्दा गया है कि बे मद्यनिपत्र 
के कर्षदम बनापर उन्हें करण साफ करे तप सदियाल ले नियणीत 
थी गई मसद्यनिषेध नीति को समय के अन्दर वार्यन्वित किया जा रुक । 


4 प्रश्न--विस्थापित व्यक्षितयों के पुनर्दास के लिए बया छाए प्रभी 
कए जाने है ? उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही हूँ? 


उत्तर--7श्चिम पाविस्तान से आए विस्थापित व्यवितियों के पुनदास 
का्येत्रणत ना काफ़ी बडा हिस्सा पहली योजता वे अन्त तक पूरा हा चुका 
यथा। फिर भी दूसरे याजना में स्वीकृत श्रादास याजनाओं दो पूरा बरू 
प्रशिक्षण और शिक्षा वी व्यव्स्था करने तथा सए उपनगसो में उद्यान 
उन्नत बरईे बेरोजगारी दुर बरने के प्रयत्व दिए जा रह है तथा 
सुपावजा योजना को नी लागू क्या ज्य रहा है 
का भू पाविस्तान से निरन्तर झावे वाले विस्थापित व्यवितयों के कारण 
पत्रों राज्यों में विस्थापिता को बचाने थो बडी गम्भीर समस्या उठ खड़ी 


